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भारतीय विधान-परिषद्‌ 


( (20%&/6/0४6४६ -4686॥0079 » 


विषय-प्रवेश 
उत्पत्ति एवं विकास 


“विधान परिषद का प्रश्न हमारी जबरदृत्त जांच का 
सवाल है। इसी से पता चल ज्ञायेगा कि हम 
सब कहाँ खड़े हैं।” 
--जवाहरलाल नेहेरू 


जाति के जीवन के इतिहास में पुनर्निर्माण एवं क्रान्तिकारी 
उद्देश्यों की पूर्ति के अवसर कमी-कमी ही आते हैं। जाति अपना 
पुनर्निर्माण करके एक नवीन राष्ट्र के रूप में परिणत हो जाय ऐसा 
मौका तो क्वचित ही उपलब्ध होता है | भाग्य से ऐसा अ्रवसर भारत- 
बर्ष को प्राप्त हुआ है। विधान-परिषद क्रान्ति के यन्त्र हैं। भारतीय 
विधान-परिषद भी राष्ट्र की ५० वर्षों की मद्दान क्रान्ति का परिणाम 
है। यदि भारतीय ऐसा नहीं मानते तो विधान-परिषद अपने उद्देश्य 
में सफलता प्रात नहीं कर सकती । भारतीय विधान-परिषद चाहे 
ज्ञितनी ससीम हो किन्तु निस्सन्देह वह भारतीयों के क्रान्तिकारी उद्दे श्यों 
का सार्वभौम साकार स्वरूप है, वह भारतीयों द्वारा भारतीयों के विधान 
(0०080897४00) बनाने की क्रान्तिकारी श्रभमिलाषाओं का वास्तविक 
मूर्त प्रतीक है। 

पन्‍्द्रह वर्षो तक आरादशों' और दस वर्षों तक क्रियात्मक रूप से , 
झखिल भारतीय कांग्रेस भारतीय विधान-परिषद के निर्माण के 
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लिये संघर्ष कर रही है। श्रत वह समय आया है जब कि वह इस संघर्ष 
में सफलता प्राप्त कर सके । इसके शीघ्र निर्माण के लिये कांग्रेस को 
बाजिग मताधिकाई तके को छोड़ना पड़ा क्योंकिज्गतके लियेअश्िक समय 
की आवश्यकता थी और भारतीयों के सामने इतना समग्र अन्न नहीं था। 
इमीलिये जनता ने अपने प्रतिनिधि अप्रत्यकज्ञ मताधिकार , वित790॥ 
7]6७७४09 ) के आधार पर ही निर्वाचित किये। भारतीय विधान 
परिषद के सदस्य वास्तव में-देश के “वाध्तविक' बुद्धि सम्पन्न लोग ही 
चुने गये हैं। ये प्रतिनिषि: ब्रास्‍्तूव, में! देकु .क्े रत्त हैं। इसमे महान 
राजनीव्रिस, विधानवेत्ता, ,ऐविहासिक, दार्शनि कु, समाज शाज््री आदि 
सभी तरह के, देश के,चोगो के व्यक्ति, विद्यमान हैं । अपने देश के 
बिघान निर्माण के लिये ,उक्त योग्यतम व्यक्ति पा के 'जीवन भर के 
अनुभड्लों का 420५ ४] देश के सम्मुंख लिपिबद्ध करना है। 

इनकी योग्यता एवं सफलता का कसौटी मी यद्वी हे कि सांमित 
रहते हुए! भी वे उन समर्स्ते मर्यादाओं की: अर्पने साहस, सहिध्षुता से, 
साधारणतम मारतीयों' की इच्छाश्रों!' "एवं मांगों के कास्तविक प्रतिनिः 
घिंटब' द्वारो पूरी कर: सेके' # उनके सम्मुख सचसेः बड़ा सेवाल ही 
यह है कि मौरत' के म॑विष्य का उन्हे निर्माण करना है|. , 

! भारतीय विधान-परिषद्‌ के जन्म एवं विकास को ' कल्पना का 
सम्बन्ध काँग्रेस के पिछुले! पंन्द्रह वर्षो' के 'इतिंहास से हैः। १६२२ के 
आरम्भ में महात्मा' गाँधी ने लिखा था--४इमें यह समभकना चादिये 
कि ब्रिटिश शांसकों के रहते स्वराज्य॑काः क्या“अर्थ हो सकता! है । यदि 
भांरतवेर्ष' सचमुच आजादी चाहता हे 'तो'उसकी स्वतन्त्रता की धोषया 
की योग्यता ही इसका ब्रास्तविक मतलब है ।' इस- प्र. स्वराज्य ' 
'ब्रिटिश पोरलियामेंट की खुले हाथों, देन नहीं हुई'। वह तो भारतवर्ष 
की मांग की अभिव्यंजना की घोषणा हुईं | यह ठीक़ है वह पालियामेंट' 
के एक ऐक्ट द्वारा व्यक्त होगी। लेकिन वाघ्तव में यह सिर्फ भारतीयों 
की घोषित इच्छा। को शिष्टाचार पूर्ण स्वीकारोक्ति ही होगी जैसा कि 
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दक्षिणी अफीका के यूनियन'के मामले में हुआ था.। ब्रिटिश लोक सभा 
( प्०४४० ० (१०707) इसके ,लिय्ने एक भी अनावश्यक क्रिया 
'विशेषण तक को 'परिकर्तित | नहीं करेगी हमारे मामले: में यह स्वीका 
शेक्ति एक सब्धि ही होगी जिसका ब्रिठेन भी श्शक भागीदार होगा । ऐसा 
श्वराज्य'हमारे| सश्य #में -तो मिलने शब्ाला नहीं । त्लेकिन इससे क्रम की 
'मैने कल्पनां भी नहीं की.। जब्र ऐता निशुंंय होगा तब्न पालियामेंट 
' भारतीयों "की अमिलाषाओं को: निरकुंशता/' से... नहीं .वरक्त्‌ उसी, के 
खनन्त्रता पूर्बक चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा.ही स्वीकार करेगी |” 
॥ महात्मा गराधीष्केः महान सत्य के प्रयोगों एवं उनके ब्रिद्निश 
'साम्राज्यकादः के साथ .निरनन्‍तर चलते. रहने वाल्ले युद्ध के कारण उन्हें 
'विधान निर्माण .केज्तरीकोंल्‍के विप्रय,में ,सोचने का क्रभी झवसर ही 
नही मिज्ञा । न.उन्हें कँश्षी समयराभात्र के कारण यह,सोचते का मौका 
मिला कि वे महज इतनी ही सार्वमौम शक्ति प्राप्त करलें जिससे कि 
देश अपना विधान स्वयं निर्माण करने की ओर अग्रसर हो सके | 
इस कल्पना को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने समय पाकर उत्तरोत्तर 
विकसित किग्रा और वे इसे इस रूप में, जो आज है, भारतीयों के 
सम्मुंख बुद्धिवादी प्रयाली से लाथे। विधान निर्माण परिषद के वते- 
मान स्वरूप के' पीछे 'पढ़ित ,जवाहरल्लल ,नेहरू की अ्रदम्य शक्ति, 
, उत्साह, लगन एब् अलौकिक सहिषष्ुता अन्त्िंत है। मौजूदा विधान 
परिषद का समस्त श्रेय उन्हीं को है । 
विधान परिषद्‌ का इतिहास महान क्रान्तियों का एवं स्वाधीनता के 
गम्भीर प्रय॒त्नों का इतिहात है। चाहे ये प्रवत्न भीतरी या ब्वाहरी 
स्वेच्छाचार के ही विरुद्ध क्यों न हुए हों। विधान परिषद्‌ ब्रिना सफल 
विद्रोह के निर्मित हो ही , नहीं सकती |। चाहे वह विद्रोह हिंसात्मक हो 
या: अ्िसात्मक- |: इश्त- प्रकार का सबसे प्रथम और महान विद्रोह 
“इंग्लैंड में १६४६ ई० में हुआ था जिसमें राजा के देवी अधिकारों का 
पूर्ण रूप से बहिष्कार कया ग़या। नियुभित विधान निर्मात्री परिषद 
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की सब से प्रथम चेष्टा अमेरिका के स्वातन्त््य युद्ध में १७७६ ई० में की 
गई थी। उस समय फिलेडेलफिया की कांग्रेस में यह निश्चय किया 
गया कि “ऐसी सरकार का निर्माण होना जरूरी है जो जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिन्निधियों की राय में अपने-अपने प्रान्तों की व आम 
तौर पर समस्त अमेरिका के संरक्षण और सुख की सर्वोत्तम संचालिका 
हो !” विधान निर्मात्री परिषद्‌ की १७८७ ई० में बैठक हुई और विधान 
की रूपरेखा लिपिबद्ध की गई। इसके बाद फूस की राज्य क्रान्ति हुई | 
इस क्रान्ति में राजा और सरदारों की सत्ताएँ खूनी विद्रोह द्वारा सफ- 
जता पूर्वक समाप्त करदी गई! और बनता के अधिकारों की स्थापना 
हुईं । इस प्रकार हर युद्ध और हर क्रान्ति ने इस विचार धारा को 
उत्तरोत्तर विकसित किया। प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद, आत्म 
निर्णय का नारा ही युद्ध का नारा दो गया और विधान निर्मात्रो परि- 
षद्‌ के द्वारा बीमर ( ७४787) विधान प्रचलित किया गया । इसी 
तरह जेक (29००॥) बिधान जारी हुआ । १६१७ ई० की फरवरी की 
रूसी क्रान्ति भी, दूसरे अर्थों में, विधान निर्मात्री परिषद्‌ की ही एक 
उदार पुकार थी। ब्रिटिश साम्राज्य में सीन फीन (8|797 7७7) 
आन्दोलन जनता द्वारा विधान के निर्माण की ही करीब-करीब मांग 
कह्दी जा सकती है। दूसरे उपनिवेशों ने भी इसी आधार पर अपने 
विधान के निर्माण का अधिकार, किसी न किसी रूप में स्थापित 
अवश्य कर दिया | 

भारतवर्ष में भारतीयों द्वारा ही विधान निर्माण की चेष्टा सर्व 
प्रथम श्रीमती बीसेन्ट की ओरणा से हुई। एक राष्ट्रीय सर्वदल सम्मे- 
लन की रूपरेखा बनाई गई पर वह कार्यान्वित न हो सकी | अलबत्ता एक 
बिल (3!) तैयार अवश्य किया गया जिसमें भारत के लिये “बाहरी 
मामलों में ऑपनिवेषिक स्वराज्य और अन्दरूनी मामलों में स्वराज्य” 
की रूपरेखा लिपिबद्ध की गई | इस विचार धारा में मामूली सा परि- 
वर्तन तब किया गया जन्न १६२४ ई० में स्वराज्य पार्टी ने भारतीय ब्यव- 
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स्थापक सभा में अल्पसंख्यकों के उचित संरक्षण और अधिकारों के 
लिये एक गोलमेज परिषद्‌ की मांग की। साथ ही यह भी मांग की 
कि भारतवर्ष के लिये ऐसे विधान की स्कीम तैयार की जाय, जो बन 
ज्ञान पर नयी, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सामने श्रेश को जाय और 
वहाँ से स्वीकृत हो जाने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश होकर कानून 
की सूरत में ज़ारी कर दी जाय | १६२४५ ई० में जब्र भारतीय व्यवस्थापक 
सभा के सामने मूडीमैन कमेटी (०7077 (007777/86) 
की रिपोर्ट बहस के लिये पेण हुई तो उक्त मांग साफ-साफ टाल दी गई । 

यह विचार धारा उस समय एक कदम और आगे बढ़ी जन्न तत्का- 
लीन भारत मन्त्री लाड बरकनहेड (]377070]06&0) ने स्वराजिस्ट पार्दी 
को यह खुली चुनौती दी कि वे “एक ऐसा विधान तैयार करे जिसके 
पीछे भारतीय प्रुख्य दलों की अधिकांश में स्वीकृति दो /!” १६२६ ई० 
त्तक अखिल भारतीय कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी और न 
उस सम्रय तक स्पष्ट शब्दों में क्रान्ति की वह भावना दही थी जिसके 
परिणाम स्वरूप विधान निर्मात्री परिषद का निर्माण हो सके | लेकिन 
सायमन कमीशन ( 8707 007 788707 ) के बद्दिष्कार के 
साथ ही स्वंदल सम्मेलन ( 3]] ?७7008 . (007/878708 ) 
के जरिये काग्रेस ने सर्व स्त्रीक्ष विधान बनाने की चेष्ट/ की | 
परिणाम स्वरूप देश के सामने वह रिपोर्ट आई जो नेहरु रिपोर्ट के 
नाम से प्रसिद्ध है किन्तु इसे स्त्रीकार करने के बजाय ब्रिटिश सरकार 
ने काग्रेस के विरुद्ध १६३० ई० का प्रतिद्ध आन्दोलन छेड़ दिया | 
१९२६ ई० की प्रसिद्ध लाहौर काग्रेस में भारत ने अपना राजनीतिक 
ध्येय--पूर्ण स्वतत्रता--घोषित कर दिया। 

विधान परिषद्‌ की विचार-धारा ने उस समप्र एक निश्चित 
स्वरूप धारण किया जब्न सरकार ने १६३५ दं० का गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया 
एक्ट भारत के सिर पर गम्भीर वाद विवाद एवं भयानक विरोध के बाद 
भी लाद दिया। अ्रप्रेल ७, १६३४ ई० को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह 
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आन्दोलन के बन्द करने और स्वराज पार्टी के पुनर्जीबित करने के 
प्रस्ताव की सिफारिश की स्वराज्य पार्टी की शंची में २-३ 'मई को 
'बैठक हुईं जिममें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-- ' 
'.. “इस काम्फरेन्स की राय है कि सम्राट की सरकार के घे प्रस्ताव ञी 
(५४४॥७ !9७6४ ) श्वेतपत्र में सन्निहित हैं, महात्मा गावी क्री ठप 
राष्ट्रीय माग का जो उन्होने काग्रेस की तरफ से द्वितीय/राउन्ड पेय 
कान्फरेन्स में।की थी, नकारात्मक उत्तर ही नहीं, बरत्‌ उनकी नजर मेवे 
भारत को राजनोतिक पराघीनता-एंवं भारतीय जनता के आशिक शोषण 
को बढ़ाने वाले हैं | इसलिये यह 'कान्फरेन्स निश्चय करती है हि भारत 
की ओर से इस श्वेत पत्र के प्रस्ताओं "का हर'' तरह श्वराज्य पॉर्टी 
विरोध और बहिष्कार करे | भारत की अन्य जातियों के, साथ यह 
कान्फरेन्स भारत के लिये आप्म-निर्ण॑य की ' मांग करती है' और इस 
आत्म-निर्णय के सिद्धान्तके उपयोग के लिये एक ऐसे विधान परिषट 
((४०7087प6७7% (६889700|9' , के निर्माण की श्रावश्यंकता जाहिर 
'करंती है जिसमे समस्त भारतीय दलों के प्रतिनिधि 'हों और जो ऐमे 
विधान का निर्माण करें ज्रो सभी दलो के लोगों को मान्य हो 
“आगे इस कान्फरेन्स की यह भी राय है कि , साम्प्रदायिक मता 
धिकार द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधित्व की. प्रणाली एवं अनुपात की स्वीकृति 
या अ्रेश्वीकृति इस समय 'असमय की चीज है| जब विधान परिषद्‌ 
का निर्माण हो जायेगा तभी इस'पर विचार किया जा सकेगा ।” 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पटना की बैठक में जो १८ 
व १६ मई १६३४ ई० को हुई, स्वराज्य पार्टी की इस मांग को स्वीकार 
कर लिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्लियामेंटरी घोड़ी 'को निम्न 
लिखित आधार पंर चुनाव लड़ने पड़े । 
'१--श्वैंतेपत्र के प्रस्ताओं का विरोध और बहिष्कार | 
२--भारतीय विधान परिषद्‌ का, विधान निर्माण तथा साम्प्र- 
दायिक समस्याञ्रों को सुलझाने के लिये आह्वान | े 
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॥ » अब यह समस्‍या भारत और ब्रिटेन की ही नहीं रही वरना श्रन्न 
तो यह विधान निर्माण एवं भारतीय विधान परिषद के जरिये भारतीयों 
द्वारा उसे भारतवर्ष में चालू करने तक व्यापक होगई । काग्रेस के 
कुछ नेताओं में यह भी विचार घारा व्याप्त थां कि, विधान परिषद 
तो, महज स्ंदल, सम्मेलन का विस्तृत रुप ही है किन्तु इस विचार 
धारा का अन्त उस समय हुआ जब फैजपुर अधिवेशन में ,परिडृत 
जवाहरलाल नेहरु के अत्रदस्त नेतृत्व में २८ दिसम्बर १६३६ ई० की 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारतीय ब्रिधान परिषद की मांग 
का! प्रस्ताव पास कर दिया--- । 

.+ “कांग्रेस १६३४ का गवर्नमेंट ऑफ इन्डियरा एक्ट के पूर्ण बहिष्कार 
की माँग को पुनः दुहराती है और साथ साभ्र द्वी उस|विधान के वहिएकार 
को भी पुनः! दुद्राती है जो सारतीयों की इड़ुछा ,के विरुद्ध उन 
पर लाद ददिया गया है। कांग्रेस , की सम्मति..में इस विधान के 
प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना, भारतीय स्वातनन्‍य संग्राम के प्रति 
धोखेबाजी प्रदर्शित करना ,है। इस विधात़ के प्रति सहयोग दिखाना 
उन करोड़ों ल्‍भारतीयों का शोषश ,करना है जो, साम्नाज्यवादी पंजे में 
बरसों से फंसे रहकर निःृष्टतम स्थिति को, पहुँच चुके हैं साथ ही इस 
विधान का समर्थन ,सराप्तर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करना है । 
इसलिये काग्रेस अपने ढ़, निश्चय, को पुनः दोहराती है,क़ि वह इस 
बिधान के मातहत कभी ,भ्री,नहीं रदेगी और न, इसके साथ किसी 
प्रकार का सहयोग ही प्रदर्शित, करेगी । इसके, बज़ाय वह सारतीय व्यव 
स्थापिका सभा के; भीतर और बाहर इतना तीद्‌ विशोेधक करेगी कि एक 
दिन उसका अन्त ही, होजाय । कांग्रेख़ भारत के गजनीतिक और 
आधिक  ऊिसी भी छांचे,को जबरदस्ती किसी,के द्वारा ,निर्माण करने 
व लादने के विषय में किसी' मी बाहरी और भीतरी ताकत को बरदाश्त 
नहीं कर सकती ॥ 'यदि, किसी ने ऐसा विधान लादा तो,भारततीय जनता 
संगठित रूप में हृढ़ता पूत्क उसका विरोध करेगी । ।भारतीम्र तो उसी 
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विधान को स्वीकार कर सकते हैं जो उन्हीं के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया 
गया हो और जिसमें एक राष्ट्र के रूप में भारतीय स्वाधीनता को स्वीकार 
किया गया हो और जो भारतीयों की आवश्यकताओं और और इच्छाशओ्रों 
की पूर्ति को मद्दे नजर रखकर निर्माण किया गया हो |?” 

“कांग्रे स उस वास्तविक लोकतन्त्रीय राष्ट्र ([५-घ७ 2877007409) 
की स्थापना चाहती है जिसमे पूणतया राजनीतिक शक्तियों भारतीय 
जनता को सौंप दी जायें, और सरकार क्रियात्मक रूप से उसका अनुगप्न 
करे । ऐसा राष्ट्र तमी बन सकता है जन्र बालिग मताधिकार 
(4476 £7870086) के श्राधार पर विधान परिषद्‌ का निर्माण 
हो ओर उस विधान परिषद को अपने विधान के बारे में अन्तिम 
निर्णय करने का पूर्ण श्रघिकार हो ।”? 

इसी विचार धारा को श्राम जनता की मांग बनाने के लिये 
काँग्रेस ने इसे प्रान्तीय व्यवस्थापक समाश्रों द्वारा स्वीकार करवाया-... 

“इस व्यवस्थापिका सभा की राय में १९३५ ६० का गवर्नमेंट श्राफ 
इंडिया ऐक्ट राष्ट्र की श्रमिलाषाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कश्ता श्रतः 
यह कतई असन्‍्तोषप्रद है। क्योंकि इसके निर्माण का उद्देश्य हवा 
भारतीयों को गुलाम बनाये रखने का है। इस व्यवध्थापिकां सभा की 
यह मांग है कि इसे रद्द करार दे दिया जाय और इसके स्थान' पर 
बालिग मताधिकार के आधार पर एक विधान निर्मात्री परिषद द्वारा 
जिसमें पूर्णतया भारतीयों का ही प्रतिनिधित्व हो, ऐसा क्धिन बनवा 
कर जारी किया जाय जिससे भारतीयों को उनकी इच्छाओं और आव- 
श्यकताओं के अनुरूप विकास करने का अक्सर प्राप्त हो ।”” 

इसके बाद कांग्रेस ने तीसरा कदम उठाते हुए द्वितीय महायुद्ध 
के बाद ही तथा ब्रिटिश सरकार की उत्तेजनात्मक चुनौती के परिणाम 
स्वरूप प्रान्तीय शासन से एकदम हाथ खींच लिया। १६३ ९३० की 
नवम्बर में कांग्रेस की कार्य-कारिणी ने विधान परिषद के बिचार को 
पुनः विस्तार देते हुए एक प्रस्ताव पाप किया... 
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“यह कमेटी पुनः घोषित करना चाइती है कि ब्टेन की नीति से 
साम्राज्यादी भलक मिटाने तथा कांग्रेस को पुनः सहयोग प्रदान 
करने का अ्रवसर देने के विषय में सोचने के लिये, भारतवर्ष में 
विधान परिषद का निर्माण शअ्रत्यन्त ही आवश्यक है। श्रग्रेजों को 
भारतीय स्वाधीनता की मांग तथा भारतीयों के द्वारा ही उनके विधान 
निर्माण की माग की स्वीकारोक्ति की घोषणा कर देनी चाहिये। इस 
कमेटा की धारणा है कि विधान-परिषद ही एक ऐसी लोकतन्‍नत्रीय 
प्रणाली है जिसके 6&ारा एक स्वतन्न देश के बिध।/न का निर्माण किया 
जा सकता है। जो लोकतन्त्री शासन एवं स्वतन्त्रता के विषय में 
विश्वाप्त ही न करे, उसके विषय में सोचना ही व्यर्थ है। वह इस 
विषय में कोई भी मार्ग ग्रहण कर सकता है। यह कार्य-कारिणी समिति 
विश्वास करती है कि साम्प्रदायिक समस्‍या तथा श्रन्य कठिनाइयों के हल 
करने के लिए. विधान परिषद की स्थापना ही सत्रसे ज्यादा द्ितकर है । 
यह कमेटी ऐसा विधान निर्माण करने में समर्थ है जिसमें तमाम 
स्वीकृत श्रल्प संख्यकों के अधिकार उनकी इच्छानुसार सुरक्षित रहेंगे । 
अल्य सख्यको की वे समस्याएँ जिनका आपस में कोई इल नहीं 
निकल सकेगा, उन्हे पच के सुपुर्द कर दिया ज्ञावेगा। विधान परिषद्‌ 
का चुनाव ब्रालिंग मताधिकार के आधार पर होगा किन्तु उन अल्प 
सृख्यकों के लिये, जो मौजूदा पृथक निर्वाचन को ही पसन्द करते हैं, 
बढ़ा तरीका अपनाया जावेगा | केन्द्राय व्यवस्थापिका सभा (()१७॥।४/ 
8,8278]9079 3४६७॥३७|9) में उनकी जो संख्या है उसी से उनकी 
शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। 

अगले दो वर्षों में विधान-प्ररिषर की कल्पना का काफी विरोध 
हुआ लेकिन अधिकृत स्वार्थों के विरोध के बावजूद उदार दल ने 
विधान परिषद का इसलिये विरोध किया कि उन्हें उग्र लोकतन्त्रीय 
. प्रणाली में विश्वात नहीं है। मुस्लिम लीग के विरोध का कारण यह 
था कि भारतवप में च्रालिंग मताधिकर एकदम अ्रव्यतरद्यरिक है और 

२ 
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साथ ही उन्हें त्रहु संख्यकों के मुकातले में मुस्लिम स्वार्थों के नष्ट हो जाने 
का सबसे बड़ा भय था | १६४० ई० की मार्च में पाकिस्तान के प्रस्ताव 
के पास हो जाने पर मुस्लिम नीग ने कांग्रेस की इस विचार धारा को 
थोड़ा चहुत स्त्रीकार क्रिया किन्तु मतभेद यह रहा क्रि कांग्रेस देश के लिये 
एक विधान-परिषद चाहती थी और लीग दो की मांग कर रही थी | 

अल्प सख्यकों की आशंकाओं का कांग्रेस ने कितनी ही बार 
समाधान किया । कांग्रेस ने यह भा स्पष्ट कर दिया कि आप जनता 
का चुनाव बालिग मताधिकार के सिद्धान्त पर होगा और यदि अल्प 
संख्यक अपना चुनाव पृथक निर्वाचन के आधार पर चाहें तो वे वैसा 
ही कर सकते हैं और इस प्रकार भारत के भावी विधान निर्माण के 
कार्य में उनका भी उचित हाथ रहेगा | उनकी खास समत्या्रों के 
विषय में यह निश्चय क्रिया गया कि जहाँ तक उनके श्रपने रीति 
रिवाजों और संस्कृति तथा आम समस्याओं का प्रश्न है वहाँ वे अपने 
ही प्रतिनिधियों के तीन चौथाई बहुमत द्वारा उन्हें नित्रदा सकते हैं। 
यदि किसी खास मामले में कोई निर्णंय न हो सके तो उन्हें वह मामजा 
धतन्त्र प्रो के, जैसे लीग श्राफ नेशन्स ([,७५०प७ ०0[ 'रं4४०॥४) 
या हेग ( ५20७ ) के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख रखकर 
निर्णय लेना चाहिये | 

ब्रिटिश सरकार का विधान परिषद सम्बन्धी हर समय परिवर्तित 
होते रहने वाला रुव द्वी भारत में ब्रिटिश नीति का सच्चा इतिहास 
है। (६४० ६० की ८ अगस्त के अपने वक्तव्य में ला्ड लिनलिथगो ने 
घोषित किया था कि “भारतीयों की नवीन विधान निर्माण संबंधी 
जिम्मेदारी स्वयं उन्हीं की है, इस भारतीय इच्छा से सम्राट की सरकार 
की सहानुभूति हे। इटिश सरकार भी चाहती है कि भारतीय इस 
इच्छा को पूर्ण रूप से क्रियात्मक स्वरूप प्रदान्न करे, क्योंकि ग्रेट 
ब्रिदेन और भारत के बीच के दाघ कालीन सम्जन्धों को देखते हुए, 
बृटिश सरकार भी अयने वचनों का पालन करने को उत्पुक है | 
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बूटिश सरकार की भी यही इच्चा है कि भारतीय अ्रपनी जिम्मे- 
दारियों से पीछे नहीं हटे'। बृटिश सरकार ने मुझे यह घोषित 
करने का अधिकार दिया है कि मद्रायुद्र के खत्म होने के साथ शीघ्र 
ही, भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जद्याँ तक«हों सके एक्र दल 
निर्माण किया जाय, जिससे कि नवान विधान की रूप रेखा के विषय में 
विचार किया जा मक्रे। सरकार इस कार्य को शाप्न ही खत्म कर देने 
में जहाँ तक उसकी सामर्थ्य में है सहायता देने की तैयार है और वह 
इससे सम्बन्धित हर तरह के मामला में भा काफ़ी मदद पहुँचाने को 
उद्यत है । 

लाई लिनलिथगो की इस घोषणा से देश को कई भी लाभ नहीं 
हुआ | पल्कि देश ने इस घाषणा को निरर्थकु और बेहूदा बताया | 
लेकिन १६४२ ई० की मार्च में क्रिप्प (077[003) ने देश के सम्मुख 
जो प्रस्ताव रखे वे विधान-तरिष्रद सम्बन्धी कल्पना को थोड़ी बहुत 
प्रोत्ताइन देने वाले माने गये। उन प्रस्तावों में महायुद्ध के बाद ही 
विधान-परिषद की स्थापना सम्बन्धी रूपरेखा प्रदर्शित को गई थी। 
उसको विशेष बाते इस प्रकार हैं :-- 

आअ--“मंहायुद्ध के खत्म होते ही, भाद में दी गईं रीति के 
अनुसार, शीघ्र भारत में एक चुना हुआ दल स्थापित किया जायेगा, 
जिसके समक्ष भारत के नवीन विधान बनाने का कार्य रहेगा |? 

न्र-' ऐसी भी सुविधाएं रखी जायेंगी जिससे भारतीय विधान 
के निर्माण में रियासतें भी भाग ले सकें ।” 

स--“सम्राट की सरकार इस प्रकार बने हुए विधान को निम्न 
शर्ता के साथ जारी करने को बाध्य रहेगी--- 

कू--किसी भी भारतीय प्रान्त को अन्ग रहने या शामिल होने 

का पूरा अधिकार रहेगा | 
ख--विधान परिपद्‌ और सप्राट की सरकार के बीच एक सन्धि- 
पत्र लिखा जायेगा और उप पर दोनों के दस्तखत होंगे |* ** 
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ग-- उसमें ऐसी भी सुविधाएं रहेंगी जिससे जाति सम्बन्धी और 
धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्राप्त होगा | 
घ-विधान निर्माण करनेवाला परिषद इस प्र कार निर्धित होगा-.. 
प्रान्तीय चुनावों का परिणाम ज्ञात थ जाने पर, जो कि महायुद्ध 
की समाप्ति के बाद आवश्यक है, शीघ्र ही प्रान्तीय धारा 
(70 ए0४॥ 4,02784॥078) समाओं के समस्त प्रति- 
निधियों को एक चुनाव क्षेत्र माना जाकर उन्हीं में से आनु- 
प्रातिक निर्वाचन के ( ?०907॥0॥4। हि०07"880॥.&- 
07 ) आधार पर विधान-परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 
होगा । यह नवीन चुनाव, समस्त प्रतिनिधियों की संख्या 
का दशमांश होगा। भारतीय रियासते भी इसमें अपने 
प्रतिनिधि भेजेंगो । उनका निर्वाचन भो जनसख्या के अनु- 
पात पर ही होगा और उन्हें भो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 
की तरद्द ही अधिकार प्राप्त होंगे ।? 
क्रिप्स प्रत्ताव के विधान सम्बन्धा भाग का अपने अपने दृष्टि 
कोरणों से कांग्रेस, मुस्लिमलीग , हिन्द महासभा तथा देश के अन्य दलों 
है गहरा विराध किया । कांग्रेस ने प्रधानतया  प्रतिनित्रित्व में नाकाजिल 
दत्त्ों के प्रवेश तथा “भारतीय रियासतों के & करोड़' लागों को साऋ 
छोड़ देने” तथा किसी प्रान्त के प्रवेश म॑ रुकावट के आश्चर्य जनक 
सिद्धान्त की पूर्व स्वीकृति के बारे में घोर विरोध किया । हिन्दू महासभा 
में कम्यूनल अवार्ड ((07॥77079! 4 कप) के श्राधार पर प्रवेश 
निषिद्ध और चुनाश्रों के विषय में विरोध किया जो अन्तर्राष्ट्रीय तो 
उह्टीं किन्तु लोक तन्‍्त्र के तात्विक सिद्धान्तों के आधार के खिलाफ 
है। लीग ने “एक दी भारतीय गुट” के आधार पर क्रिप्स प्रस्ताव 
का विरोध किया | लीग का कहना था कि “एक से ज्यादा गुटों की 
कल्पना का बहिष्कार स्वप्निल हे--अ्रव्यवहाय्य॑ है। आनुपातिक 
निर्वाचन का मतलब्र होगा मुसलमानों के स्वार्थों' का पूरणंतया 
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विनाश | प्रथम निर्वाचन द्वारा सुसलमानों का चुनाव ही मुसलमानों 
का सच्चा प्रतिनिधित्व करेगा और यही सबसे बेहतर तरीका होगा । 
विधान परिषद में बहुमत के आधार पर मुमलमानों का निर्णय विधान 
परिषद के बहुसखक दत्त की दया पर ही रहेगा | इस अरिषद में मुमल- 
मान प्रायः कुल २५ प्रतिशत ही रहेंगे | ताथ ही लीग ने “भारताग्र 
प्रान्तों की प्रवेश निषिद्धि के तरीके और प्रणाली, जो क्रिप्स प्रस्ताव 
के अनुसार “शासन व्यवस्था के आधार पर बनाई गई है, तक के 
आधार पर नहीं --का भी घोर विरोध किया । 

इसके बाद सप्रू कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। यह रिपोर्ट 
बहुत ही परिश्रम के साथ तैयार की गई थी । इस रिप्रोर्ट में पाकिस्तान 
को पूर्ण अ्रव्यवह्यांरक बताते हुए क्रिप्स प्रस्ताव के कुछ सुझावों को 
निरर्थक बताया गया | परन्तु इसमें क्रिप्त के उन प्रत्तावों की कुछ 
सशोधनों के साथ सिफारिफ की गई जिनका सम्बन्ध विधान निर्मात्री 
परिषद से है। उस समय तमाम भारताय नेता जेल में थे | मुध्लिम 
लीगी क्षेत्रो में इस रिपोर्ट का स्वागत नहीं हुआ। आ्राश्वयें है कि 
जब इस रिपरट मे हिन्दू मुह्तिमों के, परिगणित जातियों को सड्या 
को छोड़कर, समान अनुपात पर विशेष जार दिया गया है, फिर 
मुस्लिम लीग ने किस आधार पर इसका विसेध किया ! 

मार्च (६४६ ई० में मि० एटली ने अपना वक्तव्य दिया कि भारत 
की स्वतत्रता को माग को स्वीकार किया जाता है तथा ब्रिटिश सरकार 
का यह दृढ़ निश्चय है कि वह स्वतत्रता की प्राप्ति के लिये भारतीयों 
की यथाशक्ति सहायता करेगी । अल्पसख्यकों को बहुसंख्यकों की 
स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाने देगी, चाहे फिर अ्ल्प- 
संख्यकों का मसला कितना हां महत्वपूर्ण क्यों न हो १” 

इस वक्तब्य से देश ने फिर करवट बदली । साथ ही ऐटली ने यह 
भी घोषित किया कि “तीन प्रवुख मन्त्रियों का (७३७४४०४ 'वीं809) 
जाई पेथिक लारेन्स की अ्रध्यक्ृता में मारत जायेगा और उनके साथ 
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सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए० व॑० एलैग्जैन्डर भी जायेंगे। ये तीनों म॑त्रि- 
गण भाग्तवष॑ में पहुँच कर काग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समभोता 
कराने को चेध्टा करेगे और जहाँ तक हो सक्रेगा, मारत के प्रति- 
निधियों की एक अस्थायी सरकार कायम करेंगे और भारतीयों की 
मरजी के अनुसार ही एक विधान बनाने वानी परिषद को योजना 
भी कार्यान्वित करने की चेष्टा करंगे। वक्तव्य में यह भा कहा गया 
था कि "इसके बाद थे भारत और ब्रिटेन के बीच एक सन्धि भी 
कराने के लिये प्रयत्नशील होंगे ।?” 

इस मत्रिमश्डल मिशन के भारत में आज्ञाने के बाद दिल्‍्नी में 
महीनों नेतागणा से लम्बी मुलाकाते हुई । इसके उपगन्त काग्रेसा 
आर लांगी नेताओं से मां मं।त्र मिरान ने शिमला में ग्ंभार परामशं 
किया, परन्तु इस सम्मेलन से कोई लाभ नहीं हुआ। श्रन्त मे दोनों 
प्रमुख दलों के नेतागणां से ते करक ए.% मध्यवर्ती घाषणा मंत्रि मिशन 
ने १६ मई 7६४६ ई० की को | इस योजना में पाकिस्तान को श्रव्यवह्यय 
बताया गया | इस घोषणा में इसके सिवाय आवश्यक एवं मर्यादत 
शक्ति से सम्पन्न संच ((०७०४७४॥१0०) अ्रस्थायी सरकार व दर्घध कालीन 
योजना, रियासतों की समस्या, प्रार्न्ता का गु्ों के अनुसार वर्गीकरण, 
बालिंग मताधिकार की प्रधानता श्रादि पर प्रकाश डाला गया। 
इसके सिवाय विधान परिषद के चुनात्र, प्रान्त की आबादी के १० 
लाख के पीछे एक को निवब्रीचत किये जाने की घोषणा की गई | 
कांग्रेस व लीग-दोंनों प्रमुख दलों ने इस घोषणा में गलतियाँ बताई' | 
कांग्रेस ने केन्द्रोय सरकार की मर्यादित शक्ति एवं गुटब्रन्दी की समस्या 
का विरोध किया व लीग ने पाकिस्तान का अ्रव्ययद्रिक्रता की तांब्र 

निन्‍दा की। है. ० 

इसका आशय यह नहीं कि घोषणा सभी दृष्ट्रियों से गचतियों से 
भरी हुईं थी | घोषणा के अनुमार बनाई जाने वाली विधान परिपद 
लोकठन्त्रीय आजादी एवं श्रानुऱतिक प्रतिनिधित्व के दिद्धान्तों पर 
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आहत यी | साम्प्रदायिक मसलों के अलावा सभी मामलों में निर्णय 
साधारण बहुमत पर ही लोकतन्त्रीय प्रण.ली पर रखा गया। मुतल- 
मानों के लिये सघ, विधान परिषद एवं व्यवत्थापक सभाओं में भी 
संरक्षण ( 8७6 2पए्धत४ ) नियुक्त किये गये। भारद्वीयों का बहुमत 
केन्द्र एवं प्रान्तों के गुट के विचारों का स्वागत करता है किन्तु रियासतों 
का चुनाव प्रान्तों की प्रणाली पर नहीं रवा गया । यहां घोषणा पत्र में 
एक भयंकर कमी है। विवान-परिषद को तमाम सदस्यता भारतीय रखी 
गयी और उसमें एक भी अमारतीय को स्थान नहों दिया गया । इसके 
साथ ही यह मी स्पष्ट कर दिया गया कि विवान परिषद के कार्य में 
ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई भा झूकावट नहाँ डाली जायेगी। 
विवान परिषद स्वतत्रता पूर्वक अयना विधान निर्नाण करेगा । 

“ मंत्रि मण्डल के इन तान सदस्पों का बोजन के अनुसार दृटिश 
प्रान्तों से विधान-परिषद के लिये सदस्पों का चुनाव हुआ। | प्रान्तीय 
धारा सभाओं ने इस चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र ( ००॥४7प८70५ ) 
का काम किया। निर्वाचित सदस्यों के चुनाव लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता 
रक्‍गी राई थो अतः घारा सभा के सदत्या ने कांप्रत की इच्छा के 
अनुसार इस बात की कोशिश की कि विधान परिषद्‌ में सब्र प्रमुख 
भारताय आज्ाय्यें। चुनाव में पृथक निर्वाचन का सिद्धान्त ही माना 
गया। अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से जितने प्रतिनिधियों की संख्या 
निश्चित थी, उतने वोट प्रत्येक सदस्य को देने का अधिकार था | इस 
प्रडार प्रान्तीय _घारा समाझ्रों के विशेष अधिवेशन बुलाकर नवम्बर 
सन्‌ १६९४६ ई० तक बृटिश प्रांतों में निर्वाचन का काम समाप्त किया 
गया । विधान-परिषद्‌ का प्रथम अधिवेशन ६ दिसम्पर (६४६ ई० 
को प्रारम्भ हुआ 

भारतीय विधान-परिषद के दो ऐतिहासिक अधिवेशन श्रभी 
तक सफलता पूवक हो चुके हैं जिनमें परिषद की आ्रारंभक सभी 
कारवाइनं हो चुकी हैं । विधान-परिषद के निर्माण एवं 
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आज तक की पूर्ण सफलता में सर्वोपरि हाथ पंडित जवाहर लाल 
नेहरू का है । इन दिनों वे मारत सरकार के उपाध्यक्ष 
( ए३००-२-७४३१०७७॥, [7/॥007 (00४६ ) हैं। दुर्भाग्य की 
बात हे कि पहिले मनन्‍्जूर करके भी मुस्लिम लीग विधान परिषद 
में सम्मिलित नहीं हुई। कई कारणों के अलावा उसके न आने 
का मुख्य कारण दे आभाम की समस्या । मुस्लिम लीग आसाम को 
“सी” गुट के अन्दर रखकर ही उसके विधान निर्माण का काय करना 
चाहती है, किन्तु आध्राम को मुस्लिम लीगी बहुमत के वशीभूत रहने 
में पूरा खतरा हे । 


लीग को नाराजी का मुख्य कारणु--- 


अखसाम इन दिनों प्रसिद्धि का प्रधान केन्द्र इसलिये बन गया 
है कि मुस्लिम लीग उसे पूर्चीय पाकिस्तान में सम्मिलित करने को 
बोरदार मांगकर रही दे। लेकिन ऐसा सोचना गलत हागा हि 
इसके सिवाय श्रासाम की प्रसिद्धि का कोई कारण ही नहीं हे । एक 
स्थल पर आयाम के गर्वनर सर एन्ड्यू क्लो ने कहा है कि “आसाम 
की तरह भारत के किसी भी प्रान्त मे जातियों का इतना जबरदस्त 
मिश्रण नहीं है फिर भी लोग यहाँ की तरह कहीं भी इतने मेल-जोल 
के साथ रहते नही पाये जाते |” यह कोई साधारण विशेषता नहीं है ! 
आर यह सदियों के सम्मिजित रइन-सहन, आचार, विचार, आदि से 
ही पेदा हुई हे । 

परन्तु यह प्रान्त भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा कई प्रकार से 
पिछड़ा हुआ है । यहो कारण है कि उसे हर बात के लिए केन्द्रोय 
सरकार का मुखापेज्ञी रहना पड़ता है। आय के साधनों को कमा के 
के कारण ही यह प्रान्त अन्य प्रान्तों की तरह विकसित एवं प्रगतिरील 
नहीं हो सका | आपसाम में न तो हाईकोर्ट हे, न मेडिकल कालेज हे 
आर न कोई विश्वविद्यालय | 
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आसाम की मजदूर समस्या भी बड़ी पेचीदी है। यहाँ स्थानीय 
मजदूर प्राप्त होना संभव न होने से ही अधिकतर पूर्वी बंगाल, खास 
कर मैमनसिंह जिले के मुसलमान ही हजारों की संख्या में आकर यहाँ 
बसते जारहे हैं । 

१६४० ईइ० की मार्च में अखिल भारतीय मुस्लिमलीग ने'पाकिस्तान 
प्रस्ताव स्वीकार किया । इस प्रस्ताव को भारत के किसी भी दल ने 
पसन्द नहीं किया लेकिन जब्र राजा जी के सुझाव पर १६४४ इई० में इस 
प्रस्ताव पर गाधी जी और जिन्ना साइत्र की घातचीत हुईं तो यह स्पष्ट 
होगया कि विवाद की असली जड़ थ्रासाम ही है । १६४४ द० की २४ 
सितम्बर को अपने पत्र मे जिन्ना साहब ने आसाम पर पाकिस्तानी 
प्रभुत्व बताया | 

इसी अरसे में बंगाल व आसाम की मुस्लिम लीगी सरकारों ने 
आसाम व बंगाल को पूर्वीय पाकिस्तान में सम्लिलित करने की अपार 
चेष्टा की। इस समय के आसाम के गवर्नर सर राबर्ट रीड ने 
सदाउल्ला मंत्रि मएडल की यह कोशिश रोक दी | गवर्नर ने अ्रपना पद 
त्याग करने के बाद एक पत्र में लिखा था “जो विभिन्न जातियाँ आसाम 
में परम्परा में बसी हुई हैं, उनको जम्रदस्ती हटाकर दल के दल बाहरी 
मुसलमान स्वयं आबाद होते जा रहे हैं। वे मुसलमान मैमन सिंह जिल्ते 
से आरहे हैं| इस आंगमन से मुसलमानों को बेहद प्रसन्नता हो रही 


है, क्योंकि इससे उनकी पाकिस्तानी नीति को सफलता प्राप्त होती है । 
“४खणिडत भारत”--.डा० राजेन्द्र प्रसाद 


इस प्रकार पुरानी जातियों को आसाम से निकालते रहने के बाद 
भी सिलहट जिले को छोड़ कर प्रायः समस्त प्रान्त में मुसलमान अल्प 
संख्यकों में ही हैं। सिलहट जिले में मुसलमान ६० प्रतिशत हैं । 
सिलहट सम्पूर्ण प्रान्त का दशमांश है और इस जिले की आबादी 
समस्त प्रान्तीय आब्नादी की ३१ प्रतिशत होती है। 
इसके बाद जब मंत्रि मण्डल मिशन ने गुटबन्दी (970०ए००772) 
रे 
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की घोषणा की तो उसने आसाम व्र बंगाल को मिलाकर एक गुट 
(070प7) बना दिया । इससे मुस्लिम लोग की मरजों पूरी हो गयी। 
किन्तु सोचने की बात है किश्री जिन्ना ने पूरा आसाम प्रान्त 
कभी नहीं मांगा | श्री जिन्ना ने अपने प्रस्ताव द्वारा तो सिर्फ 
प्रान्तों के नये सिरे से सोमा निर्धारण की हो ख्वाहिश की 
थी। पर मिशन ने वास्तविकता पर पर्दा डालकर उसे पूरा प्रान्त 
ही सौंप दिया । यह ठीक है कि घोषणा के अनुसार आसाम 
को अपने गुट से अलग हो जाने का अधिकार है और वह भी तत्र 
जब्र कि प्रान्तीय विधान “सी” गुट के लिए नय्री प्रस्ताविक प्रान्तीय 
धारा सभा द्वारा जारी कर दिया जाय । लेडिन बंगाल तो “सा” गुट 
में महत्वपूर्ण प्रान्त है और उसकी स्थिति इस तरह की है क्नि वह 
भ्रासाम के विधान को निर्माण करने में अपना प्रभुत्व काम में ला 
सकता है | इससे कई ऐसी कठिनाइयाँ सामने श्रागई हैँ जिसका सामना 
करना आसाम के लिए. आवश्यक हो गया है । 

यह ठीक है कि ग्रासाम को “सी” गुट से अलग हो जाने का 
पूर्ण अधिकार है लेकिन उसे क़िसी दूसरे गुट में शामिल हो जाने का 
अधिकार नहीं है। उसे “ए” गुट में शामिल होने का हक हासिल 
नहीं है | 

अ्रासाम की मदु म शुमारी के कमिश्नरों ने आसाम धारा सभा 
के चुनाव के लिए पहिले से ही ऐसे नियमों का निर्माण क्रिया हे जो 
अत्यन्त ही भयावह है | बंगाल की मुस्लिम लीग भी अपनी शक्ति का 
प्रसार करने पर उतारू है, फिर भी “सी” गुट में वह शक्ति नहीं है 
वि वह गैर रजामन्दी से आसाम को अपने में शामिल कर सके । और 
इसे अपने प्रभुत्व में रल सके | आसाम में हिन्दू , मुसलमान व अम्य 
चातियां आत्ाद हैं। मिशन के भारत में आने के साथ ही वहाँ की 
प्राचीन जातियो ने खण्डित भारत के विरोध की घोषणा कर दी थी। 
पदि पाकिस्तान बनाने का ही निर्ण॑य हो तो उन्होंने पहिले से ही यह 
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निर्ंय कर दिया था कि वे अपना स्वतत्र राष्ट्र कायम रखेगे। जिसके 
अन्तर्याष्ट्रीय सम्बन्ध ब्रिटिश उपनिवेशों के समान ह! रहेंगे । 

मॉरिस हयूलेट से लेकर बेरियर एलबिन तक के वशानुगत नेताओं 
का कथन है कि ये ग्रादि वासी हिन्दू सामाजिक एवं ज्ञा्भिक प्रणाली 
के ही अ्रग हैं। इस प्रकार आसाम दो भागों में बंद गया है। हिन्दुओं 
और मुसलमानों में । मुसलमान लीग के दत्राव के कारण अलग दो 
जाना चाहते हैं । 

मुस्लिम लीव आसाम को पाकिस्तानी क्षित्र में या “सी”? शुट में 
क्यों मिलाने के लिये उत्सुक है, इसके ४ मुख्य कारण हैं--- 

१-पूर्व में बंगाल के मुसलमानों को फैलाने के लिए 
झासाम प्राकृतिक स्थान है । 

२- आसाम के आदि वासी अ्रशिक्षित, श्रसंस्कृत एवं राजनीतिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग में से हैं। इसलिए भारतीयों की दृष्टि से 
गिरी हुई जातियों में से हैं | 

३--आसाम के आदि वासियों के लिये ज्ञत्र कोई स्कीम बने तो 
बादर से आकर बसे हुए हिन्दू मजदूरों को उसमें सम्मिलित नहीं किया 
जाना चाहिये। 

४--अआरसाम के जंगली व खनिज पदार्थों की बरहुतायत के कारण 
ही पूर्वीय पाकिस्तान में आसाम का मिलाना जरूरी है । 

कोई भी मारतीय जो अ्रपने देश का हितचिन्तक है, इन ४ 
कारणों की वजह से ही आसाम को पाकिस्तानी क्षेत्र में शामिल कर 
देने पर राजी नहीं हो सकता। वास्‍्तव में यह मूर्तापूर्ण प्रस्ताव हे, 
कि मुसलमानों के अलावा वहाँ जितनी भो बस्ती है, बह उसकी 
मरत्नी के खिलाफ लोगी नियंत्रण में रहे | इसके अलावा यदि बाइर 
के बसाये हुए हिन्दू मनदूर किसी भी स्क्रीम से बादर रखे जाते हैं तो 
बाहर के मुसलमान जो वहाँ जाकर बस गये हैं उनकी स्कीमों में केसे 
सम्मिलित किये जा सकते हैं ! श्ौर उन्हें वहाँ के ही निवासियों की 
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तरह कैसे स्वीकार किया जा सकता है ! जिन्ना साइब की इस खब्त को 
भला कौन स्वीकार कर सकता है कि बाहर से आये हुए सभी मुसलमान 
आसाम के नागरिक स्वीकार किये जायें किन्तु बाहर के आये हुए सभी 
हिन्दू नागरिकता की सुविधाओं से बचित रखे जायेँ | 

मुस्लिम लीग अपनी बँधी हुई रूढिगत परिपाटी का ही आसाम 
में प्रयोग कर रही है। उसका पहिला दावा है कि सेभी मुसलमान 
एक राष्ट्र के रूप में हैं| शेष सभी ज्ञातियों बाहर से आकर बसी हुई 
होने के कारण उस प्रान्त में अपना कोई भी हक नहीं रखतीं । दूसरे 
यह कि मुस्लिम लीग ही श्रासाम की हकदार जनता है, अ्रतः दूसरे पर 
प्रभुत्व रखने का उसे अधिकार है । तीसरे यह कि बाहर से आये हुए, 
मुसलमानों की बेशुमार सख्या के बसाने के लिए उनका एक स्वतन्त्र 
ही इलाका होना चाहिये । 

सचाई तो यह है कि आसाम के भविष्य के जिम्मेदार भी आसामी 
ही हैं। यदि इसी मूल सिद्धान्त की रक्षा में आरसूमी असफल होते हैं 
तो निश्चय ही उनका भविष्य अन्धकारमय है। अंग्रेजों को इसमें कोई 
भी दिलचस्पी नही है। क्‍योंकि ताकत के सिपुर्द कर देने के बाद कुछ 
भी हो, उन्हें उससे क्‍या १ यह तो भारतीयों को ही देखना है कि उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध न्यायपूर्ण हों । 

आसाम ने कोई नई माँग पेश नहीं की है | वह सिर्फ अपनी आवाज 
पहिले से ही बुलन्द इसलिये कर रहा है कि पाकिस्तान का स्वप्न देखने 
बराले उसके स्वार्थों' का सत्यानाश न कर डाले' | देखने और कहने में 
तो यह बहुत ही छोटी-सी बात है पर पारस्परिक शांति के लिये सबसे 
महत्वपूर्ण है । | 

इस तरइ आसाम की समस्या बहुत ही गम्भीर है, जो न तो 
अलग अलग इलाके कायम कर देने से दूर होगी और न आसाम को 
बंगाल के गुट में मिला देने से ही हल हो सकती है।यह समस्या तो 
तंयुक्त भारत के साथ के सम्बन्ध से ही दूर हो सकती है। आसाम 


हा 
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' अकेला रहकर स्वतन्त्र नहीं रहेगा, इसलिये उसे बंगाल के प्रभुत्व में 
रहना पड़ेगा--यह दलील नितान्त थोथी है । 
ऐसे लक्षण दिखाई दे रहेन्‍्हें कि यदि आमाम बंगाल के अधीन 
प्रान्त के रूप में गुट में शामिल हो जायेगा तो उसमें बह पारस्परिक प्रेम 
भाव नहीं रह सकेगा । इसके बजाय उसको संगठित भारत के साथ रहने 
से सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि आज आसाम के सभी दलों में 
जो पारस्परिक प्रेम है, वह और भी स्थायी हो जायेगा और रहे-सहे 
भेद भाव भी हमेशा के लिये नष्ट हो जायेगे | 
विधान परिषद में दल-शक्ति 
विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस का विशेष बहुमत रहा 
विधान परिषद के -श८६ सदस्यों में से कांग्रेस को २०४ सीटे 
प्राम हुई! । ३६६ सीरों का चुनाव समस्त प्रान्तों में जुलाई १६४६ में 
समाप्त हो गया । ६३ सी्ें रियासतों के लिये अलग ही नियत हैं, जिनका 
जुनाव बाद में होगा । श्रेंग्रे जी भार्त में चुनाव को स्थिति निम्न रही | 
कांग्रे स--२०५ सदस्य 
मुस्लिमलीग--७ ३ सदस्य, 
ध्वतन्त्र ( साधारण )--११ सदस्य 
स्वतन्त्र मुसलमान--३ सदस्य 
सिख--४ सदस्य 
कुल जोड़-२६६ सदस्य 
२२० साधारण या आम सीटों भें से काँग्रेस की १६९ खीटों पर 
विज्य हुईं । कांग्रेस स्व॒तन्ब ११ सीटों को प्रात्त नही कर सका । दिल्‍ली, 
अजमेर, भेरबाड़, कुर्म और बलतूजिस्तान की ४ सुरक्षित सीटों में से 
कांग्रेस ने ३ सीटें हासिल कों। दिल्‍ली और अजमेर मेरवाड़ा का 
प्रतिनिधित्व बही सदस्य करेंगे जो उक्त प्रान्तों से केन्धीय एसेम्बली हें 
निर्वाचित हुए हैं | 
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मुसलमानों की ७८ सीर्टे सुरक्षित थीं, इनमें से ३ सीटों पर 
कांग्रेस की विजय हुईं । मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल- 
गफ्फार खो, और रफीअहमद किदवई इन तीनों सीटों पर चुने गये । 
स्वतन्त्र मुमलमानों की ३ सीटों में से २ स्वतन्त्र मुसलमान फजलुलइक 
( बंगाल ) और सर मुजफ़्फरअली खाँ कालिजबक्श ( पंजाब के सम्मि- 
लित दल के सदस्य ) चुनाव में जीते । शेष ७३ सीटों पर मुस्लिम लीग 
ने विजय प्राप्त की । 

कम्यूनिस्ट पार्टी की श्र से बंगाल में सिफ एक सदस्य सोमनाथ 
लाहिड़ी का निर्वाचन हुआा | 

विधान निर्मात्री परिषद के “बरी” गुट में लीग का पर्यात्त अहुमत 
है। “सी” गुट में मी काम चलाऊ तहुमत है ही किन्तु “ए” गुट में 
१६४ कांग्रेसी १६ लीगी व ७ स्वतन्त्र सदस्य हैं। “सी? गुट में २४ 
लीगी और ३२ कांग्रेसी सदस्य हैं । “सी” गुट में डाक्टर अम्बेडकर, 
फजलुलइक और सोमनाथ लाहिड़ी--ये तीन स्वतन्त्र सदस्य हैं । इन्हीं 
तीन सदसरुस्यों के रुखों पर “सी? गुट का भविष्य अवलम्धरित है। 
चुनाव के कुछ समय बाद ही फजलुलहक ने मुस्लिम लीग को अपना 
लिया । 

कहने का तात्पय॑ यह है कि देश की दोनों प्रमुख संस्थाओं, कांग्रेस 
ब लीग के चोटी के नेता विधान निर्मात्री परिषद में विद्यमान हैं। 
इनके सिवाय देश के कुछ चोटी के विधान शास्त्री व वक्नोल भी परिषद 
में मौजूइ हैं। देश का विधान देश के सर्वोत्तम महान ब्यक्तियों द्वारा 
ही निर्मित हो, इस उद्दे श्य को मद्दें नजर रखकर कांग्रेस ने अपने दल 
के बादर के प्रमुक्ष व्यक्तियों को भी चुनाव में लिया है । 

' महात्मा गांवी यद्यपि चुनाव से अलग रहे फ़िर भी विधान 
निर्मात्री परिषद को उनका मूल्यवान परामशं हमेशा ही उपलब्ध होता 
रदेगा । सरतेजत्रह्मदुर सप्र्‌ को, जिनके चुनाव के लिये कांग्रेस बहुत ही 
उत्सुक रही, उनकी अस्वस्थतां एवं बृद्धावस्था के कारण छोड़ देना 
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पड़ा | इसी प्रकार डाक्टर जयकर के इंग्लैटड में होने के कारण उनका 
भी सदस्य पत्र दाखिल नहीं किया जा सका किन्तु बाद में उनके लिये 
एक स्थान खुरसित कर दिया गया | 


ध 8१ गुट कं 
कांग्रेस सुस्लिमलीग साधारण स्वतन्त्रसुसलमान 
सथुक्त प्रांत है 8.8 ७ | >< 
पध्य प्रांत पद है >< 9९८ 
प्रद्रास ४४ हु ८ )< 
थे४पई १६ श्‌ > 4 
बिहार र्ष्द फू >< श<्‌ 
उड़ीसा ष् है >९ है 
दिल्ली श ५ >< )< 
क्कूगे १ 4 ०4 9 
झजमेर मेरवांडा ध्ट ५८ ल्‍< 
कुल जोड़ १६४ १९ ७ >९ 
“बी” गुट 

कांग्रस. श्राम मुस्लिमलीग स्वतँत्रमुसलमान सिख 
पंजाब द्‌ ब््‌ १४, ९ ड 
सिंध १ $ 4 ३ ओर >९ 
सीमान्तप्रदेशर ५4 १ है ५९ 
घलूचित्तान % 2९ क्र ! १4 
कुल जोड़ है र्‌ £६ डे छः 

“सं!” गुठ 

कांग्रेस असम . मुह्लिम लीग न्वतत्र सुसलमान 
चड़ाशल. २४ २ दे २ १ 
अ्रासाम ७ ञ्‌ ३ ० 
कुल जोड़ १२ धर श्‌ ९ 
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नीचे तीनों गु्ों के समस्त सदस्यों के नामों की पूरी सूची दी 

जा रही है-- 
“ए? गुट 

संयुक्त प्रन्त-- 

कांग्रेस--१ परिंडत जवाहर लाल नेहरू २ श्री पुरुषोत्तमदास 
टंडन ३ पंडित गोविन्द बल्‍्लभ पन्त छ सर एस०७ राधाकृष्णन ४ 
आचाये जे० बी० कृपलानी ६ पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल ७ सरदार 
जोगेन्द्र सिंह ८ श्री० ए० धमंदास ६ श्रीमती सुचिता कृपलानी १० 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पडित ११ श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी १२ श्रीमती 
कमला चौधरी १३ श्री दयाल दास भगत १४ भ्री घरम प्रकाश १४ 
श्री मसुरियादीन १६ भरी सुन्दर लाल १७ श्री भगवान दीन १८ श्री 
प्रागालाल १६ श्री दामोदर स्वरूप सेठ २० श्री गोविन्द मालवीय 
२१ श्रीप्रकाश २२ श्री बालकृष्ण शर्मा २३ श्री मोहन लाल सक्सेना 
३४ श्री रामचन्द्र गुत २५ श्री महेश्वर दयाल सेठ २६ भी हरगोविन्द 
पन्‍त २७ आचार छुगलकिशोर र८्य श्री हरिहर नाथ शास्त्री २६ श्री 
शिव्बननलाल सक्सेना ३० डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ३१ श्री अ्रजीत 
प्रसाद जैन ३२ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ३३ श्री फीरोज गांधी 
३७ श्री कमलापति त्रिपाठी ३५ श्रीण आर० बी० धुल्लेकर ३६ श्री 
अलगू राय शास्त्री ३७ श्री फूचर्सिह ३८ श्री वैंकटेश नारायण तिवारी 
३६ श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव ४० श्री गोपाल नारायण सक्सेना ४१ श्री 
श्री बंशीधर मिश्र ४२ पंडित हृदय नारायण कुंजरू ४३ श्री खुरशीद 
लाल ४४ श्री जस्पत राय कपूर | 

स्वतन्त्र ( साधारण )-- श्राजा जगन्नाथ वक्षुरतिह २ सर ज्वाला 
प्रसाद श्रीवास्तव ३ श्री पद्मपत सिहानिया । 


काँग्रेस ( मुसलमान )--६ श्री रफी अहमद किदवई। 
मुस्लिमलीग--१ चौधरी खलीकुजमा २ नवाब मुहम्मद इस्मा- 
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इलखाँ ३ महाराज कुमार अमीर हेदरखों ४ बेगम ऐजाज रसूल ५ 
एस० एम० रिजवानुल्लाइ ६ अजीज ए«मदख्ाँ ७ मौलाना हसरत 
मोहानी | 
सध्यवात्त आर बगार छा 
कॉग्रे म-- / पंडित रविशद्भधर शुक्त २ सेठ गोविन्द दास ३ स र 
हरी मिंह गौड़ ४ श्री छेदीलाल ५ श्रा० बी० आार० मण्ढलोई ६ श्री 
कलप्पा ७ श्री ग्रगमदास ८ गज्कुपसतारी , अमृत कोर ६ श्र! बृजलाल 
वियाणी १०७ श्रा पंज्ञात्र राय देश मुत्त ११ श्री भाटकर १२ श्रीगिषन 
१३ श्री० एच० के> खाण्डेकर १४ श्री दादा धर्माधिकारी १४ श्री० 
एच ० पी» कामथ २६ श्रा० आर० के० सिधघवा | 
मु रज्लमम लांग--£ श्री० के० काजी । 


मद्रास प्रात्त-.- 


कांग्रेस--१ श्री राज गोपालाचार्य २ डाक्टर पद्दामि सीतारामैया 
हे श्री के० सन्‍्तानम्‌ ४ श्री बी० शिबराज ४ श्री सर० एन० गोपाल 
स्वामी एयन्गर ६ सर अलादी कृष्णा स््रामी ऐव्यर ६ श्रीमती श्रम्मू 
स्वामी नाथन्‌ ८ श्री राम स्वामो रेंडयर ६ श्री ओ० बी० श्रगले वन 
१० श्री ठी० ट० कृष्णामाचारी १६ भ्रो रामनाथ गोबनका १२ डा० 
सुतामनयाम्‌ १३ श्रा दा० ए० रामालंगम्‌ चेटियर ४४ श्रा के० काम- 
राज नादंर १४ श्रा एन० सी० त्रीरत्राहू तल्लई १६ श्री सा० परमल स्वामी 
रेडयर (७ डाक्टर पा० सुबायन १८ श्रा एल० कथध्या स्वामी भारती 
१६ श्री सौ० सुब्रामनियम्‌ २० श्री नादिमूथू पिल्‍लई २० श्रां ठौ० प्रका- 
शम्‌ २२ श्री एच० सीतराम रेड्डी २३ श्रा एन० संजावी रडडी २४ श्रो 
बी० गापाल रेइडी २५ श्री के० चन्द्र मौलि २६ श्री काल ब्ैंकटराब 
२७ श्री पी० एल० एन० रजून <८ श्रा एन० जी० रघज्जञा «९ श्री 
9, नन्‍त शयनम्‌ एयन्गर ३० श्री माधव मैतन ३१ श्री ए०७ विलतन॑ 
३२ पादरी जैरोमडी सौजा ३३ श्रामता दुर्गाआाई ३४ श्रा प्रदर ३४ भरा 
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बी० एच० मनी स्वामी पिल्‍लई ३६ श्री पी० एम० बेलयुधापानी ३७ 
श्रीमती डाकशयनी बेलायुधम्‌ २८ श्री बी० गोविन्द दास ३६ श्री बी० 
सी० केशवराव ४० श्री एस० नागप्पा ४१ श्री ककुण ४२ राजकुमार 
सर० एम० ए४ मुथई चेटियर ४३ राजाबोब्त्रिली श्री कुन्ही रमण । 

मुस्लिम ज्ञीग--१ श्री अब्दुल सत्तार २ हाजी इसह्ाक सेयद 
३ एहमद इबाहीम ४ ए|० महबूब अली वेग & श्री बी० पोकर । 
उड़ीसा प्रान्त-- 

कांग्रेस--१ श्री हरे कृष्ण मेहताब २ श्री सनत्कुमार दाप्त ३ 
श्रीमती मालती चौधरी ४ राजक्ृष्ण बोस ५ श्री भूपानन्द दास 
६ श्री विश्वनाथ दास ७ श्री नन्दकिशोरदास ८ श्री बोधिराव दबे । 

स्वतन्त्र ( साधारण )-..- * श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र । 
प्रम्पई प्रान्त--- 

कांग्रेस-.१ श्री सरदार वल्‍लभभाई पढेल २--श्री शद्डर रावदेव 
३ श्री बी० जी० खेर ४ श्री कन्हैया लाल मुंशी ५ श्री कन्हैया लाल 
देसाई ६ आर० आर० दिवाकर ७ डाक्टर अलबत्नन० डी० सौजा ८ 
श्री एन० बी० गाड़गिल ६ श्री बी० एम० गुप्ते १० श्री के० एम० जादे 
११ श्री एस० एन० माने १२ श्रीमती हसा मेंहता १३ श्री जनी० एम० 
इलावाडे ४ श्री एस० जिहिनिमगप्पे, १५ श्री एम० के० पाटिल १६ 
श्री एम० आर मसानी १७ श्री एच० बी० पाठासकर “८ खडड़ भाई 
देसाई १६ डाक्टर एम० आर० जयकर | 

मुस्छिमलीग -१ श्री आर० आर० चुन्द्रीगर २ श्री श्रब्दुल- 
कादिर शेष । 
बिहार ग्रान्त-- 

कांग्रस -- १ श्री भगवत प्रसाद + श्री श्रनुगह नारायण सिंह ३ 
डाक्टर रघुनन्दन प्रभमा३ ७ श्री जगज्ीवनराम ४ श्री फूलन प्रसाद बर्मा 
६, श्री महेष प्रसाद सिन्हा ७ श्री शज्लिप्वर सिह ८ श्री रामेश्वर प्रसाद 
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सिनहा ६ भी देवेन्द्रनाथ सामन्‍्त १० भी रघुवंश सहाय ११ 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद १० श्री अमिय कुमार घोष १३ श्री सत्यनारायण 
सिनहा १४ कमलेश्वरी प्रखाद यादव १५४ श्री दीपनारायण सिनहा 
१६ श्री रामनारायण सिंह १७ श्री गुसनाथ सिन्हा १८ुशश्री जगत नारा- 
यण लाल १६ श्री श्रीकृष्ण सिन्हा २० श्री बोनी फेसलाकर २१ श्री 
बुम्देश्वर प्रसाद २२ श्रो जन्द्रिका राम २३ श्री राजबहादुर नारायण 
मेहता २४ श्री देश जन्घु गुप्त २० श्री बनारसी प्रताद मुकबूवाला २६ 
डाक्टर पी० के० सेन० २७ श्रीमती सरोजिनी नायड्डू रण डाक्टर 
सचिदानन्द सिन्हा २६ महाराजधिराज दरभज्ञा ३० श्री श्यामनन्दन 
सहाय ३१ श्री जयपाल सिद्द । 

मुस्लिमज्ञीग---१ भरी इसैनइमाम २ श्री लतीफुरंहमान ३ श्री 
ताअम्मुल हुसैन ४ श्री सैयद ज्ञाफर इमाम ५ श्री महम्मद तहीर | 
संयुक्त निवाचन जेत्र- अजमेर मेराड़ा 

कांग्र स--१ भ्री मुकुट ब्रिह्वारी लाल भार्गव । 
दिल्ली-- 

५ कांग्रेस--१ श्री आसफ श्रली । 

डैग-- 

कांग्र स- १ भ्री सी० एम० पुनाच्छा | 

ध्दीः । गुट 

पश्चाव प्रान्त--- 

कांग्र स--१ डाक्टर गोपीचन्द भार्गव २ पं० भ्रीरामशर्मा ३ भ्री 
बक्षीसर टेकचन्द ४ सरदार पृथ्वी सिंह आजाद ५ श्री दीवान चिमन- 
लाल ६ श्री मेहरचन्द खन्ना । 

स्वतन्त्र ( साधारण )--२ श्री सूरजमल २ श्री इरमज राम | 

मुस्लिसलीग--६ श्री महम्मर अली जिन्ना २ सरदार अ्नब्दुर- 
बनिश्तर ३ नवाब ममदोत ४ भी महम्मद मुमताज दौलताना ५ सर 


फिरोज खाँ नून ६ राजा गजनफर अली रू ७ प्रोफेसर अबूबक अहमद 
इलीम ८ श्री महम्मद इफ्तिजाइदोन ६ श्री सहम्मद हसन *०» श्री शेख 
करामत अली ११ बेगमशाहनव्राज १२ श्री गुलामभीक नैरंग १३ श्री 
नजीर अहमद लॉ १४ डाक्टर मलिक उमर हयात १५ श्री अहमद 


अली | 
स्व॒तन्त्र ( मुसलमान )--१ नवाब सर मुजफ्फर श्रल्ली खॉँ 


किजिलप्राश। . 

समिख-- १ सरदार उन्वलसिंह २ ज्ञानी कर्तार सिंह ३ सरदार हर- 
नाम मिंह ४ सरदार प्रतापसिह । 
सामाग्त प्ररेश-- 

बांध स--( मौलाना अ्ब्दुलकलाम आजाद २ खान अब्दुल- 
गफ़फ़ार खाँ । 

मुस्लिनर्लीग-- १ सरदार बहादुर खाँ | 
घलूनिम्तान-- 

स्वृतन्त्र मुमलमान--१ सरदार महम्मद खाँ जोगजाल | 
 नध-- 

4ग्रेस--१ श्री जयरामदास दौलतराम | 

मुस्मिभीग-१ श्रो एम० ए० खुरेशी २ श्री एम० एच० गजदर 
३ श्री अ्रब्दुल सत्तार पीर जादा | 

“सी” गुट 

बंगाल प्रान्त--- 

वांग्रेस-- १ श्री शरतचन्द्र बोस २ श्री सुरेन्द्र मोहन धोष ३ श्री 
फ्रेंक एन्थोनी ४ श्री डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी ५ डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र 
धोप ६ श्री राजकुमार चक्रवर्ती ७ श्री धीरेन्द्रनाथ दष्त ८ श्री 
अदण चन्द्र गुह्द & महाराज उद्यमचन्द्र मदहताब १० श्री श्राशु 
तोप मल्लिक १ ड्टर एच० सी भुकजी, १९ डावटर श्यामाप्रसाद 
पुकर्जी १३ श्री देमचन्द-नस्कर '४ श्री किरण शंकर राय ६५ श्री प्रफु- 
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हलचद्र सेन १६ श्री सत्यरंजत बत्ती १७ श्री डी० पी० खेतान १४ 
अश्रंपती लीलाराय १६ श्री डम्बर सिंह गुरज्ञ २७ श्री शानचन्द्र मजुम- 
ढार २१ श्री घतंजवराय २२ श्री पी० आर० ठाकुर २३ श्री प्रियरंजन 
झेन २७ श्री राधानाथ दांस २४ श्रा पी० डी७ रामकूद्ु 

म्ब॒तन्त्र-( साधारण ) १ डाक्टर बी० डी० अम्बेडकर २ श्री 
सोमनाथ लाहिड़ी । 

मुग्लिम वाग--? नत्र'बजादा लिब्राकत अली खां. ६ सर मह- 
स्मद अजीजुनहक हे श्री एच७ एस० सुहरावदों 9 ख्वाजा सर निज्ञामु- 
हीन ४ एम» ए० एच० इस्फानी ६ के9 शहाबुद्रद ८ श्री अबृद्ञाशसम 
८ श्री रमीन एहसन ६ श्रा ए० एम७ अ्रव्दुल हमीद १० श्री फजलुए- 
हम्ान :£ श्रा खजबूसहमान १२ श्री अब्दुल कासतखां १३ श्री इतरा- 
हीमखाँ ४४ श्री सिराजुन इस्लाम ४५४ श्री तम॑जुद्दीनखाँ १६ डाक्टर 
महस्मद हुमेन १७ श्री मजरुलहक ई८ श्री अब्दुलाअल मखूद १६ श्री 
फारमूजलहक -० शाइजादा यूसूफ २१ श्री मिर्जा महस्मद अब्दुल 
इलपकी २२ श्री एम० एस- अलछ्ली २३ श्री महम्मर अलत्ताफ एहमद 
२४५ श्री बजलुल करांम २४ श्री गयसुद्दीन पठान ३६ श्री हमीदुल हक 
अआधघरी २७ प्रो० इश्ताक हुमेन कुरेशा २५४ श्री मदम्मद हुसेन २६ श्री 
अदहम्मद हुसेन मलिक ३३ श्रा के» नूरुद्दीन ३” श्री मौलाना शबीर 
2२ श्री अहमद उतस्मानोी बेगम ३. श्री शाहस्तासुदरावर्दों इकरामुल्ला 

स्व॒तन्च्र मुमंलमान--१ श्री ए० के० फतलुलहक 
आसाम प्रास्त--- 
.. काँग्रे स--! श्री गोपीनाथ बारदोलाई # श्री बसन्तकुमार दास 
| पादर्ण जे७ जे एम० निकोजस राग ४ श्रा रोहिणी कुमार चौधरी 
'पू श्री अमिय कुमार दास ६ श्री अक्षय कुमार दाम ७ श्री परणी 
घर बपुमैत्री | क्‍ 

मुस्लिस लोग? सर महम्मद सदाउल्लार श्रो अग्रब्दल यातीन 
चौधरी ३ मौलवी अब्दुल हमीद | ५ $ 
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प्रथम अधिवेशन 


( £ दिसम्बर--२३ दिसम्बर, 2६ ) 

“विधान पश्षिद पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर अपना कार्य 

आरम्म करेगी । कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती ।”” 
-बलल्‍लम भाई पटेल 
“में किसी की सचाई और असलियत पर शका प्रकट करना नहीं 
चाइता । किन्तु मै यह तो अवश्य ही कहूँगा कि किसी बात का कानूनी 
पहलू कुछ भी क्‍यों न हो, ऐसे अवसर अवश्य श्राते हैं जब कानून का 
पल्‍ला पकड़ कर लटकना कमजोर टहदनी पर खड़े होने के समान हो 
जाता है । खासकर उस समय जब आपका सामना एक राष्ट्र से हो, 
उस राष्ट्र से स्वतंत्रता के लिये जिसका जोश जोर मार रहा हो | इममें 
से अधिकाश पिछले बहुत वर्षों से एक पुश्त बल्कि उससे भी अधिक 
काल से भारत के स्वतत्रता संघर्ष में भाग लेते आ रहे हैं। इम लोग 
मौत से घिरी उपत्यका में विचरण कर रहे हैं और यदि ज़रूरत पढ़ी 
तो फिर उसी उपत्यथका में सदर्ष विचरण करेंगे ।”” 
“-जवाहरलाल नेहरू 

श्री जिन्ना विधान-परिषद के विरुद्ध डटे रहे । उनकी अड़ंगा नीति 
का एकमात्र ध्येय यही था कि परिषद की बैठक बिलकुल टाल दी जाय 
या उसे भग कर दिया जाय । देश का अन्य वर्ग उनकी बातों का उतना 
ही जोर से विरोध कर रहा था| ढृटिश सरकार ने किसी प्रकार सम- 
मौता कराने के लिए पं० नेहरू, श्री जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह 
को लन्दन बुलाया | लन्‍्दन की कान्फरेन्स का कुछ भी फल नहीं 
निकला, क्योंकि जिलन्ना साइब क्थिन-परिषद को ले डूबने के लिए कटि- 
बद्ध रहे | इधर विधान-परिषद की बेठक के लिए ६ दिसम्बर की तिथि 
निश्चित हो चुडी थी अठः प० नेहरू और सरदार बलदेव सिंह वायुयान 
द्वारा ८ दिसम्बर की शाम को दिल्‍ली वापस आ गये | श्री जिन्ना की 


( ३१ ) 


हठवबादिता ने देश के राजनैतिक वातावरण को विषाक्त कर रक्‍्खा था | 
हस समय तृटिश सरकार का रुख भी पहिले की तरह अनुकूल न रहा | 

भारत के ऐसे ग्रशात और अनिश्चित बाताबरण के प्रीच भारतीय 
इतिहास में पद्दिली बार भारतीय विधान परिषद की न्ेठक काग्रेस की 
की अभूतपूव दृढ़ता एवं महात्मा गांधी के आशीर्वाद के परिणाम 
स्वरूप सोमवार ता० ६ दिसम्बर १६४६ ई० को पहिली बार हुईं । यह 
बैठक कोंसिल हाउस के कॉस्टीव्यू शन (0078#0409) हाल में 
आरम्भ हुई। ग्रैलरियाँ खचाखच भरी थीं। द्शक्रों मे विदेशों के 
कूटनीतिश्न (]079]077800) प्रतिनिधि गण एबं अ्रघिकांश में 
महिलाएँ भी थीं । ब्रिटिश भारत के कुल २८६ निर्वाचित सदस्यों में 
से २०७ उपस्थित थे । मुस्लिमलीय के ७४ ही सदस्य अनुपस्थित रहे । 
बूलूचिस्तान अर पंजाब के एकमात्र सयुक्त दली निर्वोच्चित सदस्य भी 
अनुपस्थि थे ४ मुस्लिम सदस्य उपस्थि थे जो काग्रेसी हैं, अन्य १३ 
प्रमुख सदस्य भी अनुपस्थित थे जिनमें से श्रीमती विजयलचुंपो पड़ित 
और पडित कैलाश नाथ काटजू विदेश गये थे । निर्बाचत सदस्यों में 
से बगाल के एक सदस्य श्री पौ० डी० रायकूट का उन्हीं दिनों देहावसान 
हो गया । डाक्टर अम्बेडकर और एकमात्र कम्यूनिस्ट सदस्य श्री सोमनाथ 
लाहिड़ो मा उपस्थित थे | प्रतिनिधियों के बेठने की व्यवस्था प्रान्त के 
अनुसार की गई थी। अपने अपने प्रांतों के निवाचित सदस्य निर्धारित 
स्थानों पर कुल आठ पक्तियों में बैठे | सामने की बेंचों पर कामग्रेस पार्टी 
के निर्वाचित सदस्य बैठे थे | . १ बजने के ? मिनिट पहिले तक फोटो- 
ग्राफर परिषद हाल में उपस्थित सदस्यों के फ़ोटो लेते ' रहे | डाक्टर 
अम्बेडकर श्री शरत बोस के साथ बैठे थे। जवाहरलाल नेहरू और 
जिज्ना की जगहें पास्र पास थीं पर जिन्ना अनुपस्थित थे। सदस्यों के 
बैठ जाने पर ठीक ११ बजे विधान परिषद्‌ के अस्थायी अध्यक्ष डाक्टर 
सदच्विदानन्द पिनहा अ्रध्यक्ष की कुर्सी के बगल बाली कुरती पर आकर 
बैठे | दल में दो माइक्रोफोन लगे थे | राष्ट्ररति कृपलानी ने माइक 
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पर पहुँच कर डाक्टर सिन्हा को अस्थायो अध्यक्ष का पद ग्रहण करने 
की प्रार्थना की | आवचाये कालानी हिन्दुस्तान में बोले और इस प्रहार 
विधान परिपद की कार्यवाहा आरस्म हो गई | बक्‍तृता खत्म होने पर 
श्राचार्य कृबलानी डाक्टर सिनहा के पास गये और उनसे हाथ 
मिलया । इसके बाद गम्पार करत ध्वनि के बपीच ड'क्टर सिनहा ने 
भारताय बिचान परिषद के अस्थायों अध्यक्ष पद को ग्रदर्ण जिया । 

सब्रमे पढ़िले ड क्टर सिन्हा ने अमेरेका, चान अर आस्ट्रेलिया 
से आये हुए बचाई और शुभ कामना के सन्देरा पढ़कर छुताये और 
विधान परिषद की आर से उन्हें बधाई मेजने तथा कृतज्ञताज्ञापन की 
इजाजत चाही । इसके बाद डाक्टर सिन्हा ने अध्यक्ष पद से अपना 
भापण आरम्म किया | डाक्टर सिन्हा जिस युग का प्रातनिधित्व करते 
हूँ उसके अनुरूप हा सुन्दर सुवलित एवं सुविचारपूण शब्दों में उन्होने 
अपने मनोभाव प्रऊट किये। भाषण के बाद अस्थाया अध्यक्ष ने पर- 
धद की स्वीकृति से श्री फ्रेक एन्थोनी को डिप्टी अश्रध्यक्ष मनोनीत किया 
जिससे कि वे अपरान्दकालीन बैठकों की अ्रध्यक्षता कर सके , खान 
अब्दुल समद खो बलूचिस्तान की ओर से नवात्र महम्मद खाँ के निर्वा- 
वन को मैर कानूनी बताते हुए जो दरख्वाध्त पेश की गई थी उस पर 
अस्थायी अध्यक्ष ने फैसला देते हुए कहा कि यह मामला स्थायी अ्रध्यक्ष 
की उपस्थिति में पेश किया जाय । 

डाक्टर सिन्हा ने सदस्यों वो मझच पर आने और डिप्टी सैक्रेटरी 
को अयना प्रमाण पत्र दिखाकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर कग्न को ग्राम- 
न्त्रित किया डाक्टर सिन्हा ने कहा कि “मुझे अपना प्रमाण पत्र किसे 
दिखाना चाहिये मै अपन प्रमाण पत्र अपने को ही दिखाऊँग।-- इस 
पर जोर की हँसी हुई | सैक्रेटरी श्री आयगर सदस्यों के नाम पढ़तें जाते 
थे और प्रत्येक सदर4 आ्राकर अपने दस्तखत करते जाते थे। हत्ताक्षर 
की कार्यवाही का आरम्भ मद्रास प्रान्तीय सदस्यों से आरम्भ किया गया 
था | हस्ताद्षर करने से पूर्व हर नेता के लिये हर्ष ध्वनि होती थी | 


( बेई ) 


पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुलकलाम आजाद ने जिसख 
समय रजिस्टर पर दस्तखत किये उस समय अपार हर्ष-ध्वनि हुई । 
सबसे श्रागे की कतार में बैठने वालों में पंडित नेहरू, मौलाना 
आजाद, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, 
श्रीमती नायड्र, श्री दरेकृष्ण मेहताब, पंडित गोविन्द वल्‍लम पन्‍्त, 
डाक्टर अम्बेडकर, श्री शरतबोस, तथा श्री आसफ अली थे | डाक्टर 
अम्बेडकर और श्री शरत ब्वोस एक ही आसन पर बैठे थे । श्रीमती 
सुचिता कृपलानी अपने पति आचार्य कुपलानी की बगल में बैठी थी | 


सदस्यों के प्रमाणपत्र उपस्थित करने और रनिस्टर पर हस्ताक्षर 
करने को आमत्रित करते हुए डाक्टर सिनहा ने मजाक में कहा कि 
समय की बचत के लिये हाथ मिलाने की प्रथा का मैं पालन न कर 
सकूगा । हस्ताक्षर कार्य समाप्त होने में डेढ़ घंटा लग गया। सबसे 
पहिले हस्तात्षर करने के लिये राजा जी का नाम पुकारा गया। बीच: 
बीच में डाक्टर सिनहा विनोद प्रसक्ष भी उपस्थित करते रहे | जन्र भ्री 
गाड़गिल और श्री सत्य नारायण सिंह क्रमशः सेक्रेटरी और चीफ 
व्हिप कांग्रेस असेम्बली पार्टी - हस्ताक्षर करने अध्यक्ष की मेज 
पर पहुँचे तो उन्हें खयाल आया कि प्रमाण पत्र तो उनकी मेज पर 
: ही छूट गया । तब वे फौरन दौड़े-दौड़े गये और हृष॑-ध्वनि और मजाक 
के बीच वे अपना प्रमाण पत्र लाये। जत्र श्रीमती सरोजिनी नायड्र 
हस्ताक्षर करने अध्यक्ष के पास पहुँची तो डाक्टर सिनहा ने अधिकार 
भरे स्वर में विनोदपूर्ण ढक्ञ से श्रीमती नायडू से कहा कि हाथ मिलाने 
से बचने की छूट आपके लिये नहीं है, मेहरबानी करके आप इस तरफ 
आकर हाथ मिलाइये। उसी दड् से अनुरोध की उपेक्षा करती हुईं 
श्रीमती नायडू ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया और अध्यक्ष को अँगूठा 
दिखा दिया | इस पर पूरे परिषद में जोर का ठद्दाका लगा । 


प्रधुख -दर्शक-गैलरी में ब्रिटिश हाई कमिश्नर, अमेरिका के 
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( रेछ ) 


अतिनिधि मि० जाज॑ मेरेल, सर पी० सी० राम स्वामी ऐएँगर और देशो 
राज्यों के कितने ही प्रतिनिधि उपब्थित ये । 


अध्यक्ष डाक्टर मिनहा का भाषण--- 


अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये विधान-परिषद के प्रति कतजश्ञता 
प्रकट करते हुए डाक्टर सिनहा ने कहां कि “विधान ऐसा बनाया 
जाय कि उमे अमर स्थाग्रित्त मिले ।” संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विवान 
का जिक्र करते हुए सिनहा ने कहा कि “उस विधान के सम्बन्ध में यह 
साधिकार कद्ठा जाता है कि उसमें जबत्नरदरत आदर्श उपस्थित किया 
गया है। अतः विधान-परिपद को श्रमेरिका के विधान को भली-भाति 
अध्ययन करके 'हिन्दुस्तान की स्थिति के अनुरूप उसकी उचित बाते' 
अदहण करनी चाहिये। ब्रिटेन, भारत के लिये विधान की व्यवस्था 
करने के मार्ग से अपरिचित है। वहाँ की पार्लियामेंट ही सर्वोच्च 
सत्ता है श्र वही कानून बनाती और व्यवस्था करती है । यूगेय में 
सपसे प्राचीन प्रजातंत्र स्वीजरलैंड का है। इसके बाद हमारे सामने 
प्राचान फांत का विधान थआ आता है। फ्रांस में पहिली विधान परिषद्‌ 
१७८६ ई० में बैठी थी किन्तु 'फेच प्रजातत्र प्रणाली समय समय पर 
बदलती रही है श्रीर इस समय भी अ्रनिश्चित स्थिति में है।” 


“अमेरिका की सर्वप्रथम विधान-परिषद्‌ु १७८७ ई० में 
फिलेडेलफिया में बैठी । उक्त बैठक में विधान-परिपद ने, ब्रिदेत की 
राजभक्ति के बन्धनों से मुक्त होकर एक स्वस्थ और व्यावहारिक विधान 
( 507 40]6 46.00|०वक ८०7४॥00॥ ) का निर्माण 
किया | फ्रांस, आरट्रेलिया, कनाडा तथा दक्षिणी अकफ्रोका ने संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका के विधान को सामने रख कर ही अपने-अपने विधान 
निर्माण किये | इमारे विधान की विशेषता यह होगी कि इसकी केन्द्रीय 
श्रथवा राष्ट्रीय सरकार एक संघ नहीं है, क्योंकि वह सम्पूर्णतया उन 
भ्रज्धों पर ही आ्राश्नित नहीं हे जिनको हम राज्य या स्टेट कहते हैं। 


( रे५ ) 


यह रबयं ही कामनवेल्थ ((079770॥ ७७७) !) है साथ हीं साथ कई 
बामनवेल्थों के सघ जैसी भी है। क्योंकि इसे प्रत्यक्षतया प्रत्येक नागरिक, 
की आज्ञाकारिता पूर्ण रूप से प्राप्त हे जिसके बल पर वह अपने न्याया 

लयों और अधिकारियों द्वाग कार्य करायेगी । इसी प्रकार इसके अ्रन्तगंत 
तमाम राज्य ब्रिदेत की बौन्टी | विभागों ] की तरह यूनियन के सप 
डिबीजन मात्र या राष्ट्रीय सरकार के मातहृत नहीं रहेंगे। नागरिकों 
के ऊपर उनको एक सत्ता मिली है जो उनकी अपनी निजी है। वह 
सत्ता उन्हें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नही हुई है ।” 

* ग्रमेरिकन नवयुत्रक्ों को यह पात नहों भूलना चाहिये कि उनको जो 
बढ़िया उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है वह उनके पूर्वजों के तप, कष्ट एवँ 
रक्त द्वाया उत्रार्नित है और यदि बुद्धेतानी के'साथ उसे सम्पद्ध 
किया जावे तो उसमें यह क्षमता है फि वह आने वाली सनन्‍्तति को 
जीवन के तमाम वाछुनीय छुख प्रदान कर सकता है। वहाँ के नागरिक 
शान्ति के साथ ख्तंत्रता, सम्गत्त, धर्मोग्रभोंग आ्रादि कर सकते 
हैं। यह इमारत कुशन और सत्यानुरागी कारीगरों द्वारा बनाई गई 
है | इसकी नींव ठोस है | इसके प्रत्येक भाग सुन्दर और उपयोगी हैं | 
इसकी व्यवस्था बुद्धिमता पूर्ण है। और उसकी रक्षा पंक्ति दुर्भध है । 
यदि मनुष्य का कार्य अ्मग्त्व की उच्चाकांद्ा कर सकता है तो उमके 
एक मात्र संरक्षक जनता की मू्खंता, लापरवाही और अनाचार से यह 
सब्र देखते देखते घटे भर में नष्ट भी हो सकता है। प्रजातन्त्र की 
सृष्टि चरित्त्ल, सार्वजनिक भावना एवं नागरिकों की समझदारी पर 
अवलम्बित होती है। जय साइस, निर्भीकता व्यक्तियों में से व सत्य- 
बादिता एवं ईमानदारी बजट से व बुद्धिमानों का प्रभाव सावंजनिक 
जीवन से उठ जाता है और ऐ,ते अनुत्तररायी लम्पटों का बोल बाला 
हो जाता है और वे जब्र कुक्ृत्यों के एवन में पुरस्कृत होते हूँ, जो 
जनता के प्रति विश्वातब्रात करने के लिये उनके मन की बग्त करते 
आर उनकी खुशामद करते हैं तन्र प्रजातन्त्र का दुर्ग ढद जाता है ।*” 


( रे६ ) 


“अपने देश में विधान-परिषद का उल्लेख मुझे सबसे पहिले 
महात्मा गांधी के एक वक्तव्य में मिन्ना है जो आज से बहुत दिनों 
पहिले १६२२ ई० में दिया गया था और जिसमें गांधीजी ने कहा था-.. 
>त्वराज्य ब्रिटिर्श पालियामेंट से मुझे उपहार स्वरूप नहीं मिलेगा । 
भारत के पूर्ण आत्म प्रकाश के फल स्वरूप उसकी घोषणा होगी जो 
पालिंयामेंट के ऐक्ट द्वारा की जावेगी | किन्तु यह भारत ही जनता की 
धोषित इच्छा का पुष्टीकरण मात्र होगा जिसमें एक पार्टी ब्रिटे ने 
होगा |” समझौता हो जाने पर ब्रिठिश पार्लियामेंट स्वतत्रता पूर्वक 
निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधान-परिष्रद की मांग की पुष्टि समय- 
समय पर विभिन्न सावंजनिक संध्थाओं एवं राजनीतिक नेताश्रों द्वारा 
की जाती रही किन्तु इसे सर्वप्रथम प्रध्ताव का रूप १६३४ ई० में 
स्वराज्य पार्टी की योजना में मिला । फैजपुर की कांग्रेस ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार किया। नवम्बर १६३९ ई० में कांग्रेस वर्किक्न कमेटी ने 
एक प्रस्ताव पास किया जिसमें “भारत की स्वतन्त्रता एवं विधान- 
परिषद्‌ द्वारा अपना विधान बनाने के जनता के अ्रधिकार को स्वीकार 
करने की घोषणा की गई |? इन सब स्वीकृत प्रस्तावों में विधान-परि- 
बंद के निर्वाचन का आधार बालिग मताधिकार रखा गया था | इस 
दिशा में काग्रेस ने सर्वप्रथम १६३४ ई० में देश का पथ प्रदर्शन 
झौर नेतृत्व किया और आज तो देश के सभी राजनी।तञ्ञ इस पर 
विश्वास करने लगे हैं कि विधान-परिषद ही देश के निर्माण करने 
का एक मात्र प्रत्यक्ष साधन है ।”” 

“सप्रू कमेटी के सदस्यों ने भी इस कार्य के लिये विधान-परिषद 
की उपयुक्त समझा । मुस्लिम लीग ने भी अ्रब स्वीकार कर लिया है । 
वद्यपि दूसरे रूप में, उनका कहना है कि एक नहीं, दो विधान-परिषदे 
बैठे । यह बात निर्विवाद है कि विधान-परिषद ही विधान बनाने का ' 
उपयुक्त साधन है। देश ने इसे भली-भांति समक लिया है। लोक 
भावनाओ्रों में इस महान परिवर्तन को लक्ष्य में रख कर ही पंडित 


( ३७) 


नेहरू ने कहा हे कि “अपने लिये एक नयी सरकार अपने निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण करने के लिये राष्ट्र अपना कदम उठा 
चुका है |? यह बात्त सही है कि हम आज यहाँ विधान-परिषद में 
ब्रिटिश मंत्री शिष्ट मश्ढहल (()४0७96४ श्यांह्ध्यं)म) द्वारा निर्मित 
योजना के अन्तर्गत समवेत हुए हैं । कांग्रेस, लीग एवं अन्य राजनीतिक 
खगठनों द्वारा यह योजना स्वीकार की गयी है ।” 

“भगवान आपका स्वप्न सफल करे और आपकी कार्यवाही सद्‌- 
भावना और देश भक्ति के साथ-साथ बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय एव 
सब्रके प्रति निष्पक्षता तथा सर्वोपरि दूरदर्शिता द्वारा सचालित हो कि 
फिर भारत अपनी प्रतिष्ठित मर्यादा एवं गौरव को प्राप्त हो एवं संसार 
के महान राष्ट्रों के भध्य में सम्मान और समानता का स्थान प्राप्त 
करे | महान भारतीय कवि इकब्राज्ञ के इस गवे एवं अपने ऐतिहासिक 
और प्राचीन देश की अ्मरता के प्रति विश्वास को जिसे उन्होंने दो 
सुन्दर पक्तियों में व्यक्त किया है, सत्य प्रमाणित करने का उत्तर-दायित्व 
हम पर है, इसे हमे नहीं भूलना चाहिये-- 

यूनान मिस्र रोमां, सत्र उठ गये जहां से । 

बाकी अभी तलक है, नामो निशों हमारा ॥ इकबाल 

ता० १० दिसम्बर को यह निश्चित हो गया कि डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद 

ही विधान परिषद के स्थायी अध्यक्ष होंगे | अ्रध्यक्ष पद के लिये डाक्टर 
शजेन्द्र प्रसाद के सिवाय अन्य किसी का नाम सामने नहीं आया ) 
मड्भलवार ता० ६० दिसम्बर को विधान परिषद में ४ प्रस्ताव आये ॥ 
इन प्रस्तावों द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अध्यक्ष निर्वाचन, नियम 
तथा कार्य प्रणाली (पए)७७ ०7 ?7०90९0श००७) स्थिर करने के लिये 
कमेटी की नियुक्ति करने में किस मार्ग का अवल्लम्बन किया जाने ॥ 
नियम तथा कार्य प्रणाली स्थिर करने वाली कमेटी के विषय में काफी 
चादविबाद हुआ और कई संशोधन मी झाये। राष्ट्रपति कृपलानी जी 
ने अपना प्रस्ताव इन शब्दो में पेश किया-- 


( रै८ ) 


“यह परिषद चैयरमैन तथा अ्रन्य १५ सदस्यों की एक कमेटी 
नियुक्त करने का निश्चय करती है | यह कमेटी परिषद के विभागों 
एवं कमेटियों की कार्यप्रणाली की नियमावली पर अपनी रिपोर्ट 
उपस्थित करेगी [? 

श्री सुरेशचन्द्र बैनजी ने इस पर यह संशोधन पेश किया कि--- 
“बभागों और क्मेटियों सहित परिपद की कार्य-प्रणाली प्रस्तावित 
कमेटी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत होगी ।?”-.. यह संशोधन स्त्रीकार 
कर लिया गया । डाक्टर अम्बेडकर ने इसके विदद्ध वोट दिया। श्री 
ज़यकर ने इस संशोधन पर बोचते हुए कहा कि सदस्यों का एक दल 
जो आज उपस्थित नहीं है और आगे चतकर उसके उपस्थित होने की 
सम्मावना है, निश्चय ही परिषद की कार्यवाहियों को ईर्ष्या और सन्देह 
फी दृष्टि से देख रहा होगा ऐसी श्रवस्‍्था में ऐसा कुछ करना उचित 
नहीं हे जो उस दल के साथ भावी सम््रन्थों को अधिक कटु कर दे । 

बुधवार ता० ११ दिसम्बर को डाक्टर राजेन्द्रपसाद निर्रिरोक 
विधान परिषद के स्थायी अध्यक्ष चुन लिये गये । कितने ह्दी 
चोटी के नेताओं ने उनके निर्विगेध स्थायी अध्यक्ष चुने जाने पर 
उन्हें बधाइयाँ दीं | अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर डा० पिनन्‍्हा ने 
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद व आचार्य कृपलानी से डाक्टर राजे-द्र 
प्रसाद को अध्यक्ष को कुर्सी पर लाकर बैठा देने को आ्रारथंना को | इस 
पर कृपलानी और आजाद साइच ने दोनों बाहों में अपनी बाहें डालों 
'और डाक्टर राजेन्द्र प्रधाद को लाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्रिठाया | 
राजेन्द्र भाबू डाक्टर सिनहा को बगल में जाकर बैठ गये। उनके कुर्मी 
पर बैठते ई| इनकलातब जिन्दात्राद और जपदिन्द के नारों से सारा 
भवन गू ज उठा । इसके बाद डाक्टर सिन्हा ने निर्बा वचन पर बोलने के 
लिये प्रमुख वक्ताओं को ग्रामन्त्रित किया | सर्व प्रथम सर राधाकृष्ण- 
बनारस यूनिवरसिटी के वाइस चांतलर--ने अपने भाषण में कहा -- 
“ऊंसार में सबसे तेज असर््र है नम्नता । और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 


( डे£ ) * 


नम्नता के अवतार हैं ।” उनके बाद प्रमुख वक्ताओं में सर मोपाल 
स्वामी अ्यंगर, फ्रोंक एन्थोनी, सरदार उज्वलसिह, दरभंगा नरेश, 
अलबन डी सूज', मुनि ह््वामी पिल्‍्ले, खान श्रब्चुल गफ्फार खाँ, सोम- 
नाथ लाहिडी तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू थे। आन्चार्य कृपलानी ने 
डाक्टर राजेन्द्र प्रमाद के निर्वा बन काल तक अध्यक्षता करने के लिये 
डाक्टर सिनहां को धन्यवाद दिया | 


हर्ष-ध्वनि के बीच अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करने के णद डाक्टर 
राजेन्द्र भ्रसाद ने हन्दी मे भाषण देने के बाद सभी सदस्यों के स्थानों 
पर जा जाकर हाथ मिलाया | 


स्थायो अध्यक्ष डाक्टर राजन्द्रप्रसाई का भाषण-- 
परिपद के स्वशासनकारी एवं अन्य नियोयक स्वरूप पर जोर देते हुए 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने अपने श्रारम्मिक भाषण में कहा कि-- 

“मै जानता हूँ कि कतिपय प्रतिबन्धों के सथ इस परिषद का जन्म 
हुआ है | कार्यत्राहय के दौरान में और निणुयों पर पहुँचने के समय 
हमे इन प्रतिबन्धों को भूलना या उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिये। 
किन्तु मैं यह भी ज्ञानता हूँ कि इन प्रतिबन्धों के ब्रावजू: भी यह परिषद 
स्वशासित एबं आत्म निर्णायक्र सब्भा है जिसकी कार्यत्राही में कोई 
बाहरी सत्ता दस्तक्षेग नहीं कर सक्रती और जिसके निरणयों को बाहर का 
कोई भी व्यक्ति न पलट सकता है और न बदल ही सकता हे और 
न संशोधित ही कर सकता है । जन्म के साथ ही इस परिषद पर लगाये 
ग्ये प्रतिबरन्धों से मुक्त होने एवं उनको नष्ट करने की क्षमता परिषद में 
है और मैं आशा कर्ता हूँ कि आप भद्र महिलाएँ एब पुरुष, जो 
स्अतत्र भारत का विधान बनाने के निमिक्त यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन 
प्रतित्रन्धों को हटाकर ससार के सामने इस प्रकार का आदर्श विधान 
उपस्थित करेंगे कि वह इस विराट देश में रहने वाले सभी दलों, सम्प- 
दायों और धाथिक व्यक्तियों को सन्तुष्ट कर सके और प्रत्येक को काये, 


( ४० ) 


विचार एवं विश्वास की स्वतंत्रता का आश्वासन दे सके तथा प्रत्येक 
व्यक्ति को ऊँचे से ऊंचे उठने की सुविधा और अवसर एवं सभी 
विषयों में प्रत्येक को आजादी की गारश्टी दे सके | मुझे आशा और 
विश्वास है कि यह विधान परिषद समय क्रम के भीतर वह शक्ति प्राप्त 
करेगी जो अन्य तमाम परिषदों को प्राप्त थी [? 

यह बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज इस परिषद में बहुत 
स्थान खाली पड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे मुस्लिमलीगी भाई 
शीघ्र ही इन रिक्त स्थानों को भरेंगे और देश वासियों के लिये ऐसे 
विधान निर्माण में प्रसन्नता पूवंक सहयोग प्रदान करेगे जो ससार के 
अन्य तमाम राष्ट्रों के अनुभव के आधार पर एवं हमारे अपने अनुभव 
परिपाटी, एवं विभिन्न परिस्थितियों के अ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी 
श्रमिलषित प्रत्येक चात और विषय पर गारएटी दे सके और किसी भी 
दल को किसी भी तरह की शिकायत की गुंजायश न रहे | मुझे आशा 
है कि आप इस लक्ष की प्राप्ति में कोई भी बात उठा न रखेंगे। सर्थों-, 
परि हम जो चाहते हैं वह हे स्वतंत्रता और जैसा किसी ने कहा है कि 
आ्राजाद होने के लिये स्वतंत्रता से अधिक दुनियां में कोई मी चीज 
कीमती नहीं है । हम इस बात की श्राशा करते हैं कि इस विधान के 
परिश्रम के फलस्वरूप हम उस स्तन्नत्रता को प्राप्त करेंगे जिस पर हमें 
गये होगा ।” 

विधान परिषद की बैठक में अपने अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण! 
के बाद डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने कार्य प्रणाली कमेटी के सदस्थों के नामः 
घोषित किये | ये नाम इस प्रकार है;-- ह 

सर्वे श्री जगजीवन राम, शरतचन्द्र बोस, फ्रेंक एन्थोनी, 
सर ए० कृष्णा स्वामी ऐयर, बक्ती सर टेकचन्द, अज्ञबन डी० सूजा,, 
सर गोपाल स्वामी अयगर, पुरुषोत्तमदात्त टण्डन, गौपीना थ बारदोलाई,, 
डाक्टर पद्टामि सीतारामैया, सरदार हरनाथसिंह, मेहरचन्द खन्ना, के०- 
एम० मुन्शी, श्रीमती दुर्गाबाई और श्री रफ़ी अहमद क्रिदवई | 


( ४१ ) 


इमके बाद विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी की परामर्श दात्री 
अमिति के निम्नलिखित सदृध्य चुने गये--श्रांचार्य कृरनानी, मौ नाना 
आजाद, पण्डित नेहरू, सरद र पटेल, परण्डित पन्‍त्र, खान अब्दुल 
गफ़फ़ार खाँ, श्रामता सरोजिनी नायडू, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, श्री राज- 
गोपालाचार्य, शकररावरदेब, शरतच-द्र बात, रफी अहमद क्रिदवई, 
सरदार प्रताप सिंद, बग्राचाये जुगल किशोर, जयरामदास दौलतराम, 
डाक्टर पट्टामि सीतारामैया, ड।क्टर जयकर, सर एन० जी० अयगर, 
डाक्टर श्यामाप्रताद मुकरन्नी, श्रा जगज्ीवनराम, बो० श्राई> रिल्ले, 
स्त्वनारायशुतिह, दृदयनाथ कु भरू श्रीमती हमा मेहता, एम० आर० 
मसानी, निकालसराय, फ्रेक एन्थोनी, और सरदार उज्बलतमिद | 


“सावेभोम भारतीय प्रजतत्र”--प्रस्तात्र 

ता० १२ दिसम्बर बृहस्पततिवार को विंधान-पंरिंषद की बेंठक में 
पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने निम्नलिखिंत॑ श्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पेश किया--- 
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(--येह विधान सभा भारत को एक स्वतन्त्र और सावे-भौम 
प्रजासत्तात्मक राज्य घोषित करने और उसके आयन्दा के राजकाज के 
लिये एक विधान तेंयार करने का अपना दृढ़ और गम्मीर निश्चय 
प्रकट।/करती है । 

२--इस शासन विधान में आज के हिन्दुस्तान का साश प्रदेश, 
आज के हिन्दुस्तान की देशी रियासतों का सारा प्रदेश और ब्रिटिश 
हिन्दुस्तान व देशी रियासतों के इन प्रदेशों के बादर बसे हुए हिन्दु- 
स्तान के तमाम हिस्से और दूसरे वे सत्र प्रदेश जो स्वतम्त्र साव-भौम॑ 
हिन्दुस्तान के जुज बनना चाहें, उन तमाम प्रदेशों का एक संघ 
बनेगा। श्रौर, 

३--इन प्रदेशों कौ सरहरदें जैप्ती आज हैं वैसी दी रहें, या यह 
विधान-सभा जैसा निश्चय करे वैसी रहें, या उसके बाद श्रागे चलकर 
विधान के कानून के मुताबिक उनकी जो सरहदे' कायम की जाय॑, वेसी 
रहें | ऐसी सरहदों वाले ये प्रदेश, इस शासन-विधान में, खुद अपना 
राज्य चलाने वाले स्वायत्त अंग हैंगे और और श्रपनी स्वतत्रता 
का उपभोग करेंगे और इध संघ के जिम्मे छोड़ी जाने वाली हुकू- 
मतों के सिवाय बाकी को सभी हुकूमतें, इन घटक राज्यों के पास 
रहेंगी । और संघ को सरकार के या राजकाज के लिये जो हुकूमत और 
ओर काम सौंपे जायँ या जो उसके लिये सुरक्षित रखे जार्य या जो 
ऐसे यूनियन के मातदत हों या उसमें शामिल द्वों या उससे निकलते 


( ४४ 


हों, उन सबके सिवाय जो शेष नहें वे, सरकारी या राजकाज की सभी 
संत्ताएँ और कार्य इन स्वायत्त अ्रंगों के जिम्मे रहेंगे । और, 

४--इस शासन-विधान में, साव॑-मौम स्वतन्त्र हिन्दुस्तान की, 
उमके अन्य इकाइयों ([7॥.-) की और उसके सरकारी तन्त्रों की कुल 
0त्ता और हुकूमत श्राम जनता के हाथ में हेगाः | और, 

५४-इस शासन विधान द्वारा हन्दुस्तान की तमाम रिआया को 
निम्नलिग्ल्ति बातों का यकीन दिलाया जायेगा और वे सत्र उसे निश्चय । 
हा प्राप्त दोगीं; सामाजिक ग्राथिफ और राजनातिक मामले में न्याव 
प्रगति के अवसर में, कानून की नगाह में बराबरी, विचारों तथा उन्हें 
प्रतद करने की विश्वान #, धार्मिक श्रद्धा, धार्मिक पूत्ना, रोजगार, 
घन्घे, ससथा, संगठन और काम की-- कानून और साव॑जनिक नीतिबर्म 
की मर्यादा में रहकर स््रतत्रता । और, 

६-- इस शासनविधान में, अ्ल्पमत वाली जातियों. पिछुड़े हुए 
श्रौर श्रादि वाभी प्रदेशों, और हरिजनों व पिछुड़ी हुई जातियों क 
लिये पर्यात्॒ संरक्षण रखे जायेगे । और, 

७-इम शासन विवरान के जरिये, न्याय और तम्प राष्ट्रों के 
कानून के मुताबक इस प्रजातत्र के राज्य के प्रदेश की और इसके 
सर्वात्वीश हक की अखण्इता जल, -थल और झासमान में बरकरार रखी 
जायेगी । श्रौर, 

टौ-यह पुराना देश दुनिया के दरबार में अ्रपने लिये इज्जत 
की वह जगह प्राप्त करेगा, ज्िसफ़ा यह हकदार है और दुनिया की 
शान्ति को बढ़ाने में और मनुष्प जाति के कल्याण में राजा खुरगी से 
अपना पूरा-पूरा हिल्‍सा अदा करेगा | 

पुण्डत जबाइर लाल नेहरू ने विव्ञान परिषद में स्वतंत्र सार्वमौम 
भारतीय प्रजातत्र ([॥09.30030॥ 83 एज छफ (०) ४0|0 ०६ 
[00॥%) के सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव पेश करते हुए माषण दिया-- 


५० जवाश्रलालु नेहरू का भाषण-- “दम आज नयी दिशा 
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के प्रवेश दर पर खड़े हुए हैं। उक्त प्रत्तात्र से यह स्पष्ट हो जायेगा 
कि इम कग करने जा रहे हैं । इतका सम्बन्ध विशेत्ष रूय से करोड़ों: 
भाग्तीयों से है, किन्तु व्यापक रूप में देखने पर संवार की जनता से मो 
इसका कम सम्बन्ध नहीं | यद् एक प्रकार की शपथ है” जिसे हमें पूरा 
करना हो होगा । मैं यह स्पष्ठ रूय से बता देना चाढ़ता हूँ कि यह 
वरिधान-परिषर भविष्य में जिन कार्यों में हम्तक्षेप करेसीआथवा जिन 
पर सन्धि, व समझौते होंगे, बतमरान प्रध्ताव उनमें किसी प्रकर की 
बाधा खड़ी नहीं करेगा | प्रत्येझ आदमी जानता है ऊफक्नि ब्रिटिश मन्त्र 
मदइल एवं श्रन्य नेताओं ने अपने वक्तव्य द्वारा नथी रुकावर्ट पैदा कर 
दं हैं लेकिन बुफे आशा है कि ये रुकावट हमर मार्ग में नहीं आयेगो 
और हम आाव सत्र लोग तथा जो श्रभा यहाँ नहों आये हैं, उनके 
सदयाग से सकतता अवश्य प्राप्त करेंगे । जदाँ तक हमारे देख-भाइयों 
का प्रश्न 'है हम उनका हर हावत में सहयोग प्राप्त रुस्‍ने का 
प्रयास करेंगे । हम सहयोग प्राप्त करनेके लिये कुछ भी उठा 
नहीं रखेंगे, लेकिन इसका मतजत्र यह नहों है कि हम जिन 
सिद्वान्तों के लिये लड़ रहे हैं उन को हत्या करके सहयोग प्राप्त 
. करना चाहेंगे | में जिन कारणों से इग्लेंड जाने के लिये 
राजी नहों था उनको विवान परिषद के सदस्य मल्ााभांति जानते हैं। 
लेकिन तो भी मुझे ब्रिटेन के प्रवान मंत्री का व्यक्तिगत निमंत्रण पाकर 
ब्दाँ जाना पड़ा एवं वहाँ सर्वत्र ब॒के सम्मान पझ्यात्त हुआ । लेकिन 
भारतीय इतिहास के इस सन्धि काज़ मे हमने संसार के सब्र लोगों 
विशेषकर रंग्लैंड से उसको मित्रत एबं सहयोग की उम्मीद की थी 
. लेकिन दुर्माय्य का बिपय है कि हमको आनन्ददायक सन्देश के बाद 
 विगशा-जनक सन्देश लेकर बाउस आना पड़ा। मेरे लिए यह चं'ठ 
बहुत ही गहरी सात्रित हुई है । मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि जब. 
हम आगे बढ़ने को कटिबद्ध हैं तमी हमारे मार्ग में रुकाबटे खड़ी की 
ई हैं। पदले इन. रुक्रात्टों का जिक्र नहीं किया ग्रया था। बे 
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अब नयी नयी रुकावटों के साथ सामने आ रही हैं। अब इमसे सीमा- 
बद्ध अधिकार का जिक्र किया जाता है. इसके अश्रतिरिक्त नवीन कार्य- 
प्रणाली की ओर भी संकेत किया जाता है | 

“मैं किसी की भी ईमानदारी पर सस्देह प्रकट करना नहीं चाइता 
हूँ लेकिन फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूँ कि किसी भी किय्य में 
कानूनी दृष्टि कोण जो कुछ भं| हों, ऐसा तमय आता है जब कानून 
पर भरोसा करके चलना खतरनाक हो जाता है। विशेषकर स्वतंत्रता 
के लिये उद्याम भावनावाले राष्ट्र के सम्बन्ध मे कानूनी रास्ता तो और 
भां कच्चा हे। यहाँ उपस्थित सदस्यों में से अधिकाश ने काफी 
अरसे से यहा तक कि एक पीढ़ी या उससे भी पढिले से मारत को 
स्वतंत्रता के लिये युद्ध किया है, हम मौत के मुँह से होकर शआ्रागे बढ़े हैं 
झोर जरूरत पड़ने पर हम फिर उसी मार्ग पर चल सकते हैं। हम जिस 
विधान की रचना करने जा रहे हैं, वह प्रस्ताव उसका अंग नहीं है। 
इसलिये इस प्रस्ताव पर इस दृष्टि से विचार करने से काम नहीं 
चलेगा । इस परिषद्‌ को. विधान रचना की पूर्ण स्वतंत्रता हे, दूसरे 
लोग भी जब इस परिषद में शामिल होंगे तो उनको भी विधान रचना 
को पूण स्षतंत्रता दी जायेगी। यह प्रध्ताव दोनों हालतों में लागू 
रहेगा । प्रस्ताव में कई मौलिक नियम निर्धारित हुए हैं। मुझे; विश्वास 
है कि कोई भी दल या गुट, यहाँ तक कि मारत का एक भी आदमा 
इस पर आपत्ति नहीं कर सकता ।” 

“परिषद्‌ के सभी सदस्य जानते हैं कि अमी परिषद्‌ के बहुत से 
सद॒स्‍्य अनुपस्थित हैं और बहुत से सदस्थ जिन्हें यहों आने का पूरा 
अधिकार हे, वे भी नहीं श्राये हैं ।*हमे खेद है कि हम अ्राप्नस में भारत 
के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधियों तथा'प्रूपों के रूप में मिलना चाहते हैं 
इमने अपने हाथ में एक मद्दान कार्य लिया है अतः हम इस को पूरा 
करने के लिये सत्र का सहयोग प्रास करेंगे । भविष्य में भारत जैसा कि 
ह्मने विक्तार करके देखा है किसी ग्रुप, धर्म, प्रान्तीय या अ्न्यवातों पर 
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निर्मर नहीं होगा | बल्कि वह भारत की चालीस करोड़ जनता के 
श्रन्तगत रहेगा । लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि कुछ कुर्सियाँ हम 
खाली देख रहे हैं और कुछ सहयोगी जिन्हें यहाँ होना चाहिये था, 
अनुपरिथित हैं | मुझे उम्मीद है कि वे आयेगे और श्वविष्य में सबके 
सहयोग से परिषद का कार्य पूरा होंगा | इस बीच हमारा कतंव्य है कि 
गैरहाजिर सदस्यों का ध्यान रखते हुए यह खयाल रखें कि हम यहाँ 
एकदल और एक अप की हैसियत से नहीं आये हैं बल्कि हमें सदेव 
द्दी यह सोचना चाहिये ऊक्लि हमें भारत के चालीस करोड़ लोगों की 
भल्राई के लिये काम करना है | हम सत्र का अलग अलग दलों से 
सम्बन्ध है और कोई इस ग्रय का है और कोई उस ग्रप का। सभी 
झपने अपने अप या दलों का अनुसरण करते हैं लेकिन किर भी समय 
आरहा है जत्र हम अपने अपने दलों की बातें भूल कर देश की 
आर विश्व की भी बातें सोचेंगे और इस विषय में हमारा देश 
महान कार्य करेगा । विधान-परिषद के कार्यों के बारे में में सोचता हूँ 
कि समय आ मया हे जन्न हमें, जो इस परिषद के संदस्य है अपनी 
योग्यता के अनुसार दल-गत भंगड़ों को छोड़कर अपने सामने उपस्थित 
महान समस्याओं पर सोचना चाहिये ताकि हम जो कुछ कहें 
उससे इस देश की समुद्धि बढ़े अपर ससार यह मानने लग जाये 
कि हम उसी तरह से मिलकर कार्य कर रहे हैं जैसा कि हमें करना 
चाहिये 7 

“इस समय मुझे भूतवालीन इसी प्रकार की विधान-परिषदों का 
ख्याल हो रहा है | अमेरिका का विधान-परिपद्‌ कैसे बना, किस प्रकार 
उस विधान परिषद के द्वारा निभ्नित विधान काल चक्र को ते करता 
आज भी फल फूल रहा है और जिसके नियंत्रण में आज अमेरिका 
का रष्ट्र इतना समुन्नत हुआ है ! आन से १५४० बर्ष पूर्व पेरिस के 
धुन्दर शहर में भी इसी प्रकार के एक विधान-परिषद ने वहाँ के बाद- 
शाइ, सामन्त तथा अन्य संकुचित वर्ग के बिरोध में विधान बनाने का 


( छेद ) 


शुकाम रू किया था| उस परिषद को अ्रपनी कार्यवाही के लिए सभा: 
भवन भी न मिल सका औंर उसे अपना काम टेनिस के मैदान में 
( [6077+ #७)व ) करना पड़ा | इस प्रकार की अड़चनों के सामने 
रहते हुये भी उर्न परिफों ने अपना काम सफलता पूर्वफ समाप्त किया । 
मुके यक्रीन है कि हम लोग भा उसी पत्रत्र उहेश और ञ्रवि्छिन्त 
उत्पाह को लेकर या एकत्रित हुये हैं । वाधघाय हमें पीछे नहीं घ्रमीटर 
सकतीं, चाहे इम इस सभा-मवन में इच्ट्ठे हो, चाहे इपके चाहर हमें 
खुले मैठानों या बा करों में एकब्रित होना पड़े. हम लोग तब तऋ इस 
काम में लगे रहेंगे जब तक यह पूरा न हो जाय। ( झ्यार हर्ष ध्वनि ) 
हमे प्रात्साहित करने के लिए एक आदर्श हमारे पड़ोस में भी मौजूद 
है। श्राप उस निकट भूत की कान्ति की ओर दृष्टिपात कीजिये जिसने * 
एक नये ढंग से राज्य की उद्भू'ति की है।यह वह कन्ति हे जिसने 
में ,रूत सोक्यित समाज-वाढा प्रजातंत्र! ( धंफ्रां0॥ 0 $50ए4०६ 
50८७8 88;४०॥|९४ ) बो जन्म दिया है। हमारे पड़ोस मे दोने 
के नाते हमारे लिए उसका महत्व बहुत अधिक है । आज हमाग मन 
इस प्रकार को सफलता को देखकर इस मद्दान आदर्श की आर सफुटित 
होता है । मानव की प्रत्येक श्रारम्मिक चेष्डा में ग्रमफलता का सामना 
करना पड़ता है | इमारे लिए भी यह ब्रात नच्ची है लेकिन इमारा दृढ़ 
विश्वाम है कि हम आगे बढ़ेंगे, कठिनाइयों के होते हुये भी दम सब्र 
अपने चिर सचित स्त्रप्न को का ._ न्वत करने में सफल होंगे |”! 

प्रत्ताव के “सार्वभौम प्रजातंत्रोत्मक राज्य” ( ॥00|6 ॥09॥॥५ 
७07७/८ां8॥ .००७।१७ ) की और संकेत कर्त हुये परडत नेहरू 
ने कद्दा कि, आज इस परिस्थिति में भारतवर्ष में राजा पैदा नही किया 
जा सकता आर न किस श्रन्य देश को राज-सत्तत्तक शक्ति को ही इम 
स्वाक्ार कर सकते हैं। क्योंकि हमें देश को पूर्ण स्वतत्र और सार्वभौन 
भज्य बनाना है। अतः सर्वनोम प्रज्ञातन्त्र के अलावा इमारे लिए 
अन्य कोई रास्ता नहों हे | हमारे इस प्रध्वाव में जनतंत्र कोरा शज्ञ- 
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नैतिक जनतंत्र ही नहीं रक्‍्खा गया है | हमने इस समय शब्दाडम्बर में 
न पड़कर वास्तविकता की श्रोर अधिक जोर दिया है | इस प्रस्ताव का 
लोकतंत्र या प्रजातन्त्र आर्थिक पहलू से भी वास्तविक प्रजातत्र है। मुझे 
समाजवाद में अट्टट विश्वास है और यह भी पूरा यकीभ है कि भारत- 
व भी एक दिन उस आदर्श को अपना बना लेगा, लेकिन इस प्रस्ताव 
को सर्वमान्य बनाने के लिए मैंने शब्द को यहां नहीं रक्‍खा है ताकि 

हू विवाद का विषय न हो | अतः पैने इसमें अ्व्यवह्यार्य वादों और 
नियमों को न रखकर अपने अभीष्ट उद्दे श्य का निष्कर्ष ही रक्‍्खा है । 

“मै हस प्रस्ताव को राष्ट्र के स्वप्न और आकाज्षायों का प्रतीक 
समभता हूँ | यह केवल एक कोरा प्रस्ताव हा नहीं है। इमे में एक 
घोषणा समभता हूँ;--यह राष्ट्र की दृढ़ प्रतीज्ञा के रूप में मेरे सामने 
है; यह मेरे लिए एक शपथ है, एक शुभकाय है जिसके लिए हम सब 
अपनी भी बलि आवश्यकता पड़ने पर दे सकते हैं| शब्दों में जादू का 
असर होता है पर ऐसे अवसर जब उन्हें किसी राष्ट्र की श्रात्मा को 
व्यक्त करना द्वोता है तो उनकी मर्यादा भी जवाब दे जाती है इसलिए 
मेरा यह दावा नहीं है कि मेरे प्रस्ताव के शब्द हिन्दुस्तान की आम 
जनता के दिल और दिमाग की रवानगी को, जोश को ठीक ठीक ब्यक्त 
कर पाये हैं | ल्ञेकिन मैंने भ्प्रनी तरफ से इस आशय का भरपूर प्रयत्न 
किया है कि इस प्रस्ताव में हमारी आशाओं का, समारे स्वप्नों का, 
हमारे आदरशों का तथा हमारे विभिन्न प्रयत्नों की सच्ची रूपरेखा दुनियां 
के सामने. आ जाय । 

“एक व्यक्ति और गैरहाजिर है और जिसकी याद हममें से अधि- 
कौंश लोगों के दिप्ताग में हमेशा ही रहती है। यहाँ बोलते समय भी 
मैं उन्हें न मूल सका, मैं आज यहाँ उन्हीं के सहारे से खड़ा हूँ। वह 
महान नेता और हमारे राष्ट्र का पिता हैे। ( इस पर अपार इ्षध्वनि 
हुई )। उसीने इस परिषद का निर्माण किया हे तथा इसके पहले जो 
कार्य हुए।या आगे होंगे उनका सबका आधार वही है। वे यहाँ नहीं 

ह 
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हूँ क्योंकि वे भारत के एक कोने में डापगे सिद्धान्तों की सफलता के 
लिये अथक परिश्रम कर रहे हैं | लेकिन मुझे इसमें तनिक भी संदेह 
, नहीं है कि उसकी मावना और आशीर्वाद सदा हमारे साथ है।” 

“आज भारत किसी का भी उपदेश नहीं चाहता, और न किसी का 
इस्तद्वेप ही । सहयोग और सदिच्छा द्वारा'ही भारत पर अपना प्रभाव 
जमाया जा सकता है। यह बात न समभकर अ्रक्सर लोग उपदेश किया 
करते हैं । किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा नेतागिरी भारत अब बरदाश्त 
नहीं कर सकता । ( इस पर ह्षध्यनि हुईं ) हम इस परिषद में बहुत 
ही पवित्र उद्दे श्य लेकर आ्राये हैं। ऐसा पवित्र उद्दे श्य लेकर हम चादे 
कहीं भी मिलें लेकिन इम बराबर ततन्न तक सिलते रहेंगे जब्र तक कि 
हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता ।” 

उक्त प्रस्ताव पर ता० १६ दिसम्बर को शाम की प्रार्थना के बाद 
भाषण करते हुए महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट किये तथा 
प्रस्तावक को आशीर्वाद भी प्रदान किया | “प्रस्तावक परिडत जवाहर 
लाल नेहरू ने देश की विभिन्न जठिल समस्याओं तथा सम्प्रदायों के 
हितों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद ही यह प्रघप्ताब पेश किया 
है। यदि नेहरू जी सोचते हों कि यह कार्यबाह्दी ठीक है तो दूसरे के 
विचारों के दबाव से उन्हें कुकना नहीं चाहिये। करके दृढ़ विश्वास है 
कि कितनी श्रालोचनाश्रों के बावजूद वे अपने प्रस्ताव पर दृढ़ रहेंगे । 
इमें सत्य तथा न्याय आदि की दृष्टि से बहुत सोच-विचार कर निश्चय 
करना चाहिए, और निश्चय कर लेने के बाद उस पर दृढ़ रहना 
चाहिये चादे उसका परिणाम फिर कुछ भी हो ।” 

इसके बाद परिषद्‌ की बैठक स्थगित हो गयी। अध्यक्ष डाकंटर 
राजेन्द्र प्रसाद ने कह कि ४ इस सम्बन्ध में सदस्यों की ओर से यह 
लिखित आवेदन मेजा गया दे कि उक्त प्रस्ताव को भलि भांति समझने 
का समय उनको नहीं मिला हे अतः बैठक कल के लिये स्थगित की 
जाती है (” 
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बैठक स्थगित करने का इसके अलावा एक दूसरा उद्दे श्य यह भी 
था कि कांग्रेसी सदस्य ब्रिटिश पार्लियामैंट में भारत पर होने वाली 
बहस का रंग ठक्ञ देख कर ही आगे बढ़ना चाहते थे । 

इसके उपरान्त विधान परिषद दो दिन के विश्राम के बाद ता० 
१६ दिसम्बर को फिर आरंभ हुई | डाक्टर जयकर ने पणिडत जवाहर- 
लाल नेहरू के प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने के लिये अ्रपना प्रस्ताव 
पेश करते हुए कहा कि “हमारे मांग में जो एकाघ कठिनाइयाँ हैं 
उनकी उपेक्षा करने से विधान-परिषद का कार्य बिगड़ जाने की 
संभावना है। मैं इसे बिगड़ने से बचाना चाहता हूँ। मूल प्रस्ताव में 
विधान के मल एवं मौलिक सिद्धान्तों का जिक्र किया गया है | प्रस्ताव 
पर कल एक सरसरी नजर डालते ही यह स्पष्ट मालूम हुआ कि 
प्रस्ताव में जिन कुछु बातों का उल्लेख है वे विधान की सैद्धान्तिक 
भित्ति से सम्बन्ध रखती हैं | 

उदाहरणार्थ प्रज्ञातंत्र संघ, मौजूदा सरहदें, अवशिष्ट श्रधिकार 
शक्ति का उद्गम स्थान जनता हे, अल्प सख्यकों के अधिकारों आदि 
का उल्लेख आदि । मत्रि शिष्ट मण्डल के वक्तव्य द्वारा निर्धारित 
सीमाओं के अन्तर्गत इस परिषद्‌ का कोई मूल भूत सिद्धान्त कितना 
ही संत्षित रूप में क्‍यों न हो, हस श्रवस्था में उसे स्थिर करने का हमें 
अधिकार नहीं है। निस्संदेह परिषद सर्वेच्ि सत्ता प्राप्त सस्था हैं किन्तु 
किन्तु जिस घोषणा के आधार पर इसकी सुष्टि हुईं है, उसकी सीमाओं 
के अन्तर्गत ही यह सर्वोच्च सत्ता प्राप्त संस्था है । हम उन सीमाश्रों 
के बाहर समझओते के बिना नहीं जा सक्ते। और दो पार्टियाँ-लीग 
आर देशी राज्य--की अनुपिस्थति की वजह से किसी समभौते की 
बात सोची भी नहीं जा सकती । यदि उन सीमाओं की सम्पूर्ण उपेक्षा 
करके कुछ व्यक्ति इस पहिषद को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने 
का साधन बनाकर तथा शक्ति द्वाथों में लेकर देश में क्रान्ति की सष्टि 
करना चाइते हूँ तो यह वर्तमान योजना के बाहर की बात है। और 


( ४२ ) 
इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है । किन्तु जब कांग्रेस ने इस घोषणा 
पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है तब वह उसकी सीमाश्रों से भी 
बँधी हुई हैं। 
' “यदि मुस्लिम लीग इतमें भाग न लेगी तो देशीं रियासतें भी 

इसमें शामिल न होंगी । यह बात उन लोगों ने कई बार स्पष्ट करदो है। 

सरदार पटेल ने इस पर डाक्टर जयफर को जवाब देते हुए 
कहा-... “डाक्टर जयकर यहाँ देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
रहे हैं और अभी तक किसी मी देशी राज्य के प्रतिनिधियों ने यह 
नहीं कहा कि अगर सुस्लिमलीग परिषद में शामिल न होगी तो वे 
भी न आय गे | ऐसी हालत में एक हिन्दुस्तान के बदले एक पाकि- 
इ्तान विधान और दूसरे राजस्थान विधान की आवश्यकता हम पर 
ज्ञादी जायगी | ऐसी दशा में केन्द्र में आपका संघ समाप्त ही हो 
जायेगा, उसकी स्थापना दरगिज ही नहीं हो सकती |” 

डाक्टर जयकर ने अ्रन्त में कह्दा कि “यदि परिषद इस अवस्था में 
प्रस्ताव को पास करेगी तो वह अनुचित, गैर कानूनी और खतरनाक 
होगा ।” 

इसके बाद बिद्दार के प्रधान मंत्री श्री कृष्णर्सिद ने नेहरू जी के 
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कह --“कि इस पुनीत प्रस्ताव पर सशो- 
घन पेश करने पर ध्ुके दुख होता है। विधान परिषद अंग्र जों की 
उदारता के कारण नहीं बनाई गई है बल्कि सन्‌ १६३५ ई० के विधान 
के विरुद्ध कांग्रेत ने जो विद्रोह किया उसको सफलता के फल स्वरूप 
बनाई गई है । आज का भारत ऊपर की सत्ता से संचालित है वहाँ यह 
नया विधान जनता की इच्छा के आधार पर बनाया जावेगा ।”? 

इसके उपरान्त परिषद्‌ स्थगित हो गया । दूसरे दिन नेहरू जी के 
प्रस्ताव पर फिर वाद विवाद शुरू करते हुए श्री मसानी ने कहा--- 
अमेरिका की तरह भारत में भी श्रल्प संख्यकों को राष्ट्र में जज्चर कर 
देना चाहिये, नहीं तो वे राष्ट्र को छिन्न-मिन्न कर देंगे | भारत में एक 
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ही प्रजातन्त्र कायम होना चाहिये जिसमें हरएक व्यक्ति को अ्रपनी 
इच्छा के अनुसार अपनी जिन्दगी बिताने का अधिकार होना चाहिये १” 

एंग्लोइंडियन नेता श्री फ्रेंक एन्थोनी ने कहा--“भाग्त में सवेतंत्र 
स्वतन्त्र प्रज्ञातत्र स्थापित करना न केवल काग्रेस पार्टी का ही ध्येय हे, 
बल्कि भारत का हर एक व्यक्ति इसे स्थापित करने के लिए अपने दिल 
में प्रतिशञा कर चुका है ।” क्‍ 

डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्नी ने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा--- 
“मुझे कल यह सुनकर बेहद खुशी हुई कि सरदार पढेल ने १६ मई 
की घोषणा के श्रतिरिक्त किसी और चीज को स्वीकार नही किया है। 
विगत सप्ताहों की प्रगति को देखते हुए. में यह महसूस करता हूँ कि, 
हमारा देश वेधानिक तरीकों से श्राजाद नहीं होगा | हम लोग अपनी 
जिम्मेदारी पर अपना विधान तैयार करेंगे और उस विधान को हम 
विश्व के सामने रखेंगे और यह दिखा देंगे कि हमने अ्रल्प संख्यकों के 
साथ न्याय किया है।” 

डाक्टर अम्बेडकर परिषद्‌ की तालियों की गड़गड़ाइट के बीच 
प्रस्ताव पर बोलने खड़े हुए। आपने कहा कि “भुके तो इस चीज में 
अब रक्ती भर भी सन्देह नहीं रहा कि हमारे देश का सामाजिक, 
आशिक व राजनीतिक भविष्य क्या होगा १ पर आज तो हम आपस में 
ही लड़ रहे हैं। में भी लड़नेवाले दलों में से एकदल का नेता हूँ। 
लेकिन मुझे यकीन है कि हमे समय मिल जाय और परिस्थितियाँ अनु- 
कूल हों तो संसार की कोई भी ताकत इस देश को एक द्वोने से नहीं 
रोक सकेगी ( तालियों की गड़गड़ाहट ) यदि बहुसख्यक्र, उन लोगों को 
जो यहाँ नही हैं, कोई रियायत दे दे तो यह उसकी राजनीतिज्ञता होगी । 
में डाक्टर जयकर के प्रस्ताव का इसीलिये समर्थन करता हूँ। 
हों, मैं डाक्टर जयकर के सशोधन के सकुचित कानूनी दृष्टि 
कोण से सहमत नहीं हूँ मैं प्रान्तों की ग़ुट्बन्दी के खिलाफ हूँ। 
में परिषद के सदस्यों को एन्डमन वर्क के वे शब्द याद दिलाना चाहता 
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हूँ जिनमें उन्होंने कहा था कि “अमरीकी उपनिवेशों में दबाव 
सें काम नहीं लिया जाय। इसीसे इम एकता की शोर अग्रसर 
हो सकेंगे | मैं इस परिषद के अधिकार को सौमित नहीं समझता | 
क्या इस समय यह प्रस्ताव पास करना बुद्धिमानी दोगी १! अधिकार एक 
चीज है और बुद्धिमानी बिल्कुल दूसरी चीज है। इस प्रस्ताव को 
स्थगित करने से देश के भिन्न-भिन्न दलों में समझौता होने का अवसर 
मिलेगा $ एक दल या व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भावना ऐसे अवसर पर 
अडूंगा हो--यह उचित और चतुराई नहीं होगी। इममें से सब्र यहाँ 
सभी दलों को लाने के लिए इच्छुक है । इस प्रस्ताव को स्थगित करना 
इस प्रकार की इच्छा को कल्पला के स्तर से कार्यक्षेत्र की ठोस भूमि 
पर लाना होगा | इसलिए इसे स्थगित करना राजनीति की कसौटी 
होगी ।! सरदार उज्वल सिंह ने सिखों की ओर से प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए. कह्दा--“विधान सभा मुस्लिम लीग के आने 
तक अ्रपना अधिवेशन स्थगित नहीं रख सकती, हमें शिकायत है कि 
मन्रिमए्ठल मिशन की योजना में पंजाब के सिर्कों को वे संरक्षण नहीं 
दिये गये जो भारतीय यूनियन में मुसलमानों को दिये गये हैं ।? 

इसके उपरान्त .ता७ १८ दिसम्बर को श्री सिधका, श्री विश्वनाथ 
दास, पंडित हृदय नाथ कुजरू के' भाषण हुए । पडित हुदयनाथ 
कुंजरू ने डाक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन किया और इस बात 
पर हर्ष प्रमट किया कि इस ग्रध्ताव पर अ्रभी निर्सृय नहीं किया जायेगा 
उन्होंने आगे चलकर कहा कि “असली विवाद तो १६ मई की घोषणा 
की धारा १७ के स्पष्टी करण पर ही है | में किसी भी प्रान्त को उसकी 
इच्छा के विरुद्ध किसी प्रान्तीय गुट में शामिल करने के खिलाफ हूँ । 
लार्डलिनलिथगो जैसे अंग्रेजों का कहना है कि भारत में ब्रिटिश 
हुकूमत बरकरार रहनी चाहिये | लेकिन मेरी राय में उन्हें सख्त घोल 
हुआ है | यदि ब्रिटेन ने ऐसे लोगों' की राय मानली तो उसे ऐसी 
भयानक स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा जैसी २४ वर्षों में कमी 
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पैदा नहीं हुईं थी। हो सकता है कि भारत को कुछ समय के लिये 
ताकत के जरीये नीचे रखा जाय लेकिन ताकत के जरीये एक दिन के 
लिये भी भारत पर शासन नहीं किया जा सकेगा |?” 

पंडित हृदयनाथ कुंजर के भाषण के बाद प्रस्तावश्पर सर गोपाल 
स्वामी श्रयंगर का महत्वपूर्ण भाषण हुआ । आपने कहां--““इस 
प्रस्ताव पर आजकी बैठक में ही बहस समाप्त करदी जाये | इस प्रस्ताव 
को स्थगित करने का सुझाव इसलिये उचित नहीं जंचता, क्योंकि 
हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा काये है | अतः हम्वारे लिये यह 
आवश्यक है कि हम विश्व तथा श्रपने देश को यह दिखाये कि हम 
कुछ ठोत कार्य कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में वे उद्देष्य हैं जिन्हें हमें 
विधान-निर्माण के लिये अपने सामने रखना है । लीग का विरोध 
गुर बन्दी सम्बन्धी धारा से ही है किन्त लीग को दूसरे विषय के 
सम्बन्ध में यहाँ हाजिर होने से किसने रोका है (” 

“कल लाड्ड पेथिक लारेन्स ने यह घोषणा की कि चादे दम स॑ंध 
अदालत से अपील क्‍यों न करें, पर थे श्रपनी स्थिति में कोई परिवर्तन 
न करेंगे | मेरे बिचार से यह कहना कि ब्रिटिश सरकार संघ श्रदालत 
के निर्णय को स्वीकार करेगी या नहीं यह उसके अधिकार से 
बाहर है। 

“यह विधान-परपिद का अ्धिकर है कि वह संध-अदालत को 
मामला सौंपने से पहिले य३ निश्चय करे कि घंघ अदालत का नियुय 
उसे मान्य होगा या नहीं | माना, यदि सघ अदालत का निर्णय ब्रिटिश 
सरकार के बिचार के अ्रनुसार रह्म तो विरोधी दृष्टि कोण रखने वालों 
की क्‍या स्थिति होगी ! श्रतः इस सम्बन्ध में यही किया जा सकता है 
कि इस परिषद द्वारा १७ धारा के ५ वें पैरे मे संशोधन किया जाय । 
मुख्य कठिनाई विभागों की बैठकों में जैठा भारत मन्नी ने बताया है, 
मत प्रकाशन करने के तरीके पर है | मतमप्रकाशन में साधारणतः 
अधिक मत प्राप्त करके ही प्रश्नों पर निर्ंय दिया जाय | यद्वि इम 
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चाहें कि मत प्रकाशन सूबे वार होना चाहिये तो इसके लिये यह 
आवश्यक है कि सम्बन्धित धारा में परिषद द्वारा सशोधन किया जाय ।” 

“ब्रिटिश सरकार के ६ दिमम्ब्रर के वक्तव्य तथा ब्रिटिश लोक 
और लार्डसभा के भाषणों से जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे 
देखते हुए यह आवश्यक है कि संघ अदालत को तो मामला सॉंप 
दिया जाय परन्तु साथ ही १६ वीं घारा में सशोधन कराने के लिये एक 
प्रत्ताव परिषद में प्रस्तुत किया जाय | मेरे विचारू से फिर यह सम्मव 
होगा कि मुस्किमलीग परिषद में आकर यह क्रोध करे कि इससे प्रमुग्व 
साम्प्रदायिक प्रश्न उठता है| यदि यह साम्प्रदायिक प्रश्न करार दिया 
गया तो फिर लीग यह कह सकेगी कि बिना दोनों प्रमुख दलों के बहु- 
मत के उस संशोधन को स्वीकार नही किया जा सकता |” 

धभारतीय नरेशों के अधिकारों के सम्बन्ध में घर अ्रयंगर ने २४७ 
वर्ष पहिले मैसूर तथा हैदराबाद में नियुक्त दो अधिकृत समितियों की 
रिपोर्टों का उल्लेख किया | उक्त दोनों समितियों ने यह घोषणा की 
थी कि जिस प्रकार प्रान्तों की जनता से ही प्रांतों को अधिकार प्राप्त 
होते हैं उसी प्रकार रियासतों के अधिकार उनकी प्रजा पर आधारित 
हैं। अतः मेरे विचार से यह आवश्यक है कि प्रस्ताव की धारा ४ 
की घोषणा करने के लिये रियासतों को भी सम्मिलित किया जाय 
क्योंकि उसमें बताया गया ,हे कि जनता पर ही शासन के अ्रधिकार 
आधारित हैं।' 

इसके पश्चात्‌ ता० १६ दिसम्बर को सरदार पटेल अस्वस्थ होने के 
कारण परिषद में न आ मके । डाक्टर सिनहा आज श्रीमती सरोजिनी 
नायडू के फस जाकर कुर्सी पर बैठे को समा भवन 'तालियों से गूज 
उठा । उसके पश्चात्‌ परिषद्‌ के एक मात्र कम्यूनिस्ट सदस्य श्री सोम- 
नाथ लाहिड़ी भाषण देने कड़े हुए । आपने कह्ा--“यदि दम ब्रिटिश 
मत्रिमण्ठज़ की योजना से ही बँचे रहे तो भारत में गहरे झगड़े होंगे । 
मैं, नेहरू जी के प्रस्ताव के प्रथम अंशों से सहमत हूँ किन्तु मेरी राग में 
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शोषांश का अर्थ लीग पर दत्नाव डालना हैं। मुस्लिमलीग के जों 
ध्रतिगामी लोग धार्मिक आधार पर देश के टुंकड़ें-टुकड़ें करने का 
प्रध्ताव पेश करते हैं, मैं उनकी तीत्र निन्‍्दा करता हूँ और चाहता हूँ कि 
भारत में बसी हुईं सभी कौमों को सर्वोच्च अधिकार दिये जायें। 

इसके बाद श्रीमती हंसा मेइता ने महिलाओं की और से बोलते 
हुए कहा--“भारत को महिलाओं को यह जानकर खुशी होंगी कि 
स्वतन्त्र मारतं में हमारा दर्जा पुरुषों के बराबर होगा और इंमें उनके 
समान ही अवसर मिलेगा । नेहरू जी के प्रस्ताव में जो ऑश्वासंन 
दिये गये हैं उनके कारण मैं प्रध्ताव का समर्थन करती हूँ ।” 

नेहरूजी के प्रस्ताव पर बोलते हुए सर अ्रल्लादी कृष्णा स्वामी 
ऐयर ने अपने महत्वपूर्ण भाषण को बैठे-बैंठे ही आरम्म किया । उन्होंने 
डाक्टर जयकूर को एक एक दलील को काटना आरंभ किया । 
आपका भाषण बहुत ही गम्भीर था इसलिये सभी ने उसे बंड़े ध्यान 
पूर्वक सुना । आपने कहां -“ब्रिटिश-मंत्रि मएडल की घोषणा कोई 
कानून नहों है । उसमें यह नहीं बताया गया कि विधामं-संभा को 
विधान तैयार करते हुए. कौन से करम उठाने चाहिये । हमे यह समर 
में नहीं आता कि उद्देश्य निश्चित क्रिये बिना विधान कैसे तैयार 
किया जायेगा | अ्रत्र तक. जितनी भी विधान संभाझों के अधिवेशन 
हुए हैं उनके इतिहास की उठाकर देख जाईये। एंक भी संभां छूँसी 
नहीं हुईं जिसने पहले अपने उद्देश्य न निश्चित कर लिंयें हों। 
( तालियाँ ) यदि मुस्लिम्लीग और रियासत के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव 
में निहित उद्देश्यों का समर्थन न किया तो उन्हें विधान-समां में 
कोई स्थान न मिलेगा | यदि लोक तन्नी भारत चाहेगा ती वह भी 
देक्षिसी आयलेंएड की तरह ब्रिटिश राष्ट्र समूह का सदस्य बना रेह 
सकेगा |” 

“डाक्टर अम्बेडकर से कहा है कि प्रस्ताव में ध्रान्तों की गुट बन्‍्दी 
का कोई जिक ,नहीं किया. गया. है। लेकिन मेरी राय में आास्खों की 
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गुट-बन्दी श्वेतपत्र में निहित विधान का आवश्यक अंग नहीं है। 
नेहरु प्रस्ताव में भी यह नहीं कहा गया कि यदि कुछ प्रान्त अपना 
ग॒ुठ बनाना चाहेंगे तो बना सकेंगे | अत्र तो महात्मा गांधी ने भी 
“नेहरू प्रस्ताव” का समर्थन कर दिया है। अतः मुझे श्राशा है कि 
यह प्रस्ताव अवश्य ही पास हो जायेगा सुझे साथ हो यह भी आशा 
है कि डाक्टर जयकर भी अपना संशोधन वापत ले लेंगे। 

श्री जयपाल सिंह ने आदि वासियों की ओर से नेहरू जी के 
इस आश्वासन पर कि “भारत में एक स्वतंत्र राज्य कायम होने जा 
रहा है, जिसमें सब्रको समान अब्रतर मिलेगा” नेहरु प्रस्तात्र का 
समर्थन किया । । 

श्री० डी० पी० खेनान ने व्यापारियों की ओर से नेहरु जी के 
प्रस्ताव का समर्थन किया और बताया कि ६ मई के वक्तव्य में कई 
खाममियों हैं जिनको दूर करना विधान-परिषद का ही काय॑ है। 

विधान परिषद के एक मात्र गुग्वा प्रतिनिधि श्री० डी० एस० 
ग़ुरग ने कहा कि “मैं गुरमा लोगों की ओर से नेहरु प्रस्ताव का 
समर्थन करता हूँ | यदि ज़िन्ना साइव अपने को भारतोय तमभते हूँ 
तो उन्हें विधान-सभा में आकर ग्रपना ऋगड़ा निपथा लेना चाहिये। 
लेकिन यदि वे ऐसा ने करके हमें शह युद्ध की धमकी देते हैं तो 
भारत के तमाम गुरखे उनका मुक्राइल्ा करेंगे | इस कार्य में तमाम 
अल्प-संख्यक जातियाँ कांग्रेस का साथ देंगी। 

ओ हरितिंह गौड़ ने नेहरु प्रस्ताव का ब्समर्थन करते हुए. कहा 
कि श्री जिन्ना जैसा पाकिस्तान चाहते हैं वह ता बड़ें राष्ट्र का एक 
छुकमा बन जायेगा । तुकी के अतातुक ने ठीक ही कहा था 
कि जो' मुल्क धर्म के साथ' राजनिति को मिला देता है वह कभी 
भी आजादी हासिल नहीं कर सकता | विधान-सभा का यह अ्रधिवेशन 
श्रेग्रेजों की मेहरबानी से नहीं बल्कि भारतीयों के अधिकार से हो रहा 
है। इस पर जो हमला करेगा हम उसका मुकाबला करेंगे |” 


$ 
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परिंगणित जातियों की प्रतिनिधि श्रीमती बेला गुण्म ने नेदरू 
प्रस्ताव का समथन किया । 

इसके बाद विधानं-परिषद के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने 
परिषद के क्रार्यक्रम की चर्चा करते हुए बताया कि परिषद को अ्रधि- 
वेशन समाप्त करने के पहिले ७ बातों पर नि्ंय करना है १--परि- 
घद में पेश नेहरू जी का प्रस्ताव २--काये-प्रणाली का निर्णय 
३--विवादास्पद प्रश्न फेडरल कोर्ट के हवाले किया जाय या नहीं ! 
४-- कुछ समितियों के सदस्यों का चुनाव | 

ता० २१ दिसम्बर को विधान-परिषद की बैठक डेढ़ घन्टे तक 
हुई । उसमें यह निश्चय किया गया कि आजकी बैठक हद बजे तक 
रहे । इसके बाद जो बैठक हो वह बन्द कमरे में की जाय | प्रातःकार्णे 
की बैठक में एक समभोता कमेदी /४०2९०॥४७४४० 2 (2०7977॥06७) 
कायम करदी गई जो नरेन्द्र मरडल ( (0॥8700978 0 4068 , 
द्वारा नियुक्त समझौता कमेटी के साथ बातचीत करेगी । 

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने घोषित किया कि नेहरू प्रस्ताव पर अ्रभी 
५० महानुभाव और बोलने को उद्यत हैं वेकिन कई श्रावश्यक कार्यो 
की वजह से इस पर बहस आगामी अधिवेशन मे जो २० जनवरी 
सन्‌ ४७ से होगा, होगी । राजेन्द्र चाबू ने आशा प्रकट की कि जो सदस्य 
अभी उपस्थित नहीं"हैँ, वे भी तब तक परिषद में उपस्थिन्न हो जायेंगे । 

राजकुमारी अमृत कोर और श्री पदमपत सिहानिया ने आऊ 
राजस्टर पर हस्ताक्षर किये और अपने प्रमाण-पत्र भी पेश किये | इसके 
पूर्व ता० १६ दिसम्बर की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित भी विवान 
'परिषद्‌ में सम्मिलित हुई ।जिस समय श्रीमती पणिडत ने परिषद 
'में प्रवेश किया इष॑ध्वनि से हाल गूज गया । डाक्टर राजेन्द्र प्रस.द ने 
रहा कि संयुक्त-राष्ट्र मएडल में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करने के 
उपलक्ष्य में श्रीमती परिडत का मैं स्वागत करता हैँ | इसके बाद कई 
सदस्यों ने श्रीमती परश्डत को बधाइयाँ दीं । 
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'आज खबसे पूर्व श्री कन्हैयालाल मारिकलाल मुन्शी ने यह 
प्रस्ताव किया कि मौलाना आजाद, नेहरूजी, सरदार,पटेल, डाक्टर 
परष्टाभि सीता स्मैया, भीशंकर राव देव और सर एन० गोपाल स्वामी 
अयंगर की एक क्रमेटी नियुक्त की जाय जो नरेन्द्र मण्डल द्वारा नियुक्त 
उमभौता कमेटी तथा दूसरे रियासती प्रतिनिधियों के साथ बातचांत 
करके यह पता लगावे कि रियासत प्रतिनिधियों का विभाजन कैसे किया 
जाय और रियासतों के ६३ प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जञाय । 
इस कमेटी में ३ सदस्य बाद में लिये जा सकेंगे | उनका लेने का समय 
कौर दरीका विधान-सभा के श्रध्यक्ष बतायेगे और चुनाव विधान-सभा 
करेगी | 

'इस प्रस्ताव पर सोमनाथ लाहिड़ी तथा परिंगणित जातियों की 
और से भ्री ठाकुर और श्रादि वासियों की तरफ से श्री जयपाल सिंह 
ग्रादि ने संशोधन पेश किये कि कमेटी जो भी रिपोर्ट पेश करे उसकी 
तेस्दीक विधान-परिषद में होना आवश्यक 'है। यही संशोधन श्री सन्‍्ना- 
अम्‌ ने मी पेश किया । परिगणशित एवं श्रांद वासियों के प्रतिनिधियों 
ने यह मांग की कि हमारे प्रतिनिधियों को भी कमेटी में स्थान 
दिया. जाय । 

इन संशोधनों का जवात्र देते हुए नेहरूजी ने कहा--“इस कमेटी 
'का किसी भीरियासत के श्रान्तरिक गठन से कोई सम्बन्ध न होगा। 
बह तो सिर्फ इस चीज पर विचार करेगी कि रियासतों के प्रतिनिधि किस 
'त्रीके से विधान सभा*में लिये जायें । कमेटी को अपनी रिपोर्ट, विधान- 
हमा में पेश करनी होगी |” 

उक्त सुआंव पर दीबान चमनलाल 'ने संशोधन पेश किया ज़ो भ्री 
मुन्शी और+विधान-समा दोनों ने मंजूर कर लिया | इसके बाद तमाम 
संशोधन वापस ले लिये गये और मूल प्रस्ताव. पास हो गया । 

कुकी के पास हो जाने पर ओ मुन्शी ने नियम कमेटी 
(8००७४ 009777866, की रिपोर्ट पेश की । रिपोर्ट पर प्रकाश डालते 
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हुए. आपने क़हा--“यह फैसला किया गया है “क्रि विधान-परिषद के 
अध्यक्ष को प्रेसीडेन्ट कहा जाय्रेगा | इसके विभागों तथा दूसरी कमेटियों 
के लिये नियुक्त अ्रध्यक्षों का नाम और कुछ रखा जा सकेगा; 
परे सीडेन्ट नहीं |” े हि 

“जब तक विधान-सभा के दो तिहाई सदस्य प्रध्ताव पेश न करें, 
तब्र तक विधान-सभा भांग न की जा सकेगी ।” श्री मुन्शी ने कहां-- 
अध्यक्ष यह घोषित कर चुके हैं कि विधान-सभा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है, 
इसलिये उसके सदस्य ही उसे भद्ग कर सकेंगे और कोई नहीं ।” 

“विधान-सभा के सदस्य हिन्दी, उदू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं 
में भाषण दे सकेंगे | विधान-सभा की कायेवाही का विवरण भी इन्हों 
तीनों ही भाषाओं में रखा जायेगा । जो सदस्य इन तीनों भाषाओं से 
झनभिज्ञ होगा, उसे अपनी भाषा में भाषण करने का अधिकार होगा ।” 

“यह भ्री व्यवस्था की गईं हे कि अल्प-संख्यकों के मूलभूत अधि- 
कारों तथा संरक्षणों ( शिाए्रतेबाआ७्ाओं शि2॥8 #&एते 5862 0- 
8708 ) के लिये-नियुक्त सलाहकार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
यूनियन असेम्बल्ली जो फैमला करे, विभाग़ों को उनमें किसी किस्म 
का संशोधन व परिवर्तन फरले का हक न होगा ।”?' 

“विधान सभा के ४ वाइस-प्रे सीडेन्ट या उपाध्यक्ष रहेंगे , इनमें से 
दो का ख़ुबाव तो विधान/समा में होगा, शेष,तीन विभागें ((७7०ग्र०७) 
के अध्यक्ष ही वाइस-प्रेसीडेन्टेट होंगे | इनका काम विधान सभा 
के कार्यो तथा विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग स्थापित करना 
दोगा ।' । 

'विधान-सभा का प्रबन्ध कार्य करने को एक संयोजन-समिति 
( 00778] 00047802  007777॥/66 ) नियुक्त की 
ज्ञायेगी | चुनाव की अरजियां सुनने के लिये , ब्रिधान-सभा के प्रेसीडेन्ट 
ट्रिब्यूनल मुकरेर किया करेंगे लेकिन ,इस च्नौज को कानूनी रूप देने 
के लिये एक आर्डीनेन्स निकालना लाज़िमी होगा | विभागों को अपने 
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स्थायी नियम बनाने का अधिकार होगा, लेकिन वे विधान-सभा 
द्वारा निर्धारित नियमों के प्रतिकूल न होंगे ।” 
' इसके पश्चात श्री मुन्शी ने यह प्रम्ताव पेश किया कि नियम 
* कमेटी की रिपोर्ण पर विचार किया जाय। अपना प्रस्ताव पेश करते 
हुए उन्होंने कह्दा-- 'रिपोर्ट पर बहस बन्द कमरे में की जाय नियम 
कमेटी ने बड़ी मेहनत के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। सर वी० 
एन० राव जैसे व्यक्तियों से इस कमेटी ने सहायता ली है। इस कमेटी 
ने जो नियम बनाये हैं, उनमें अब और बाद में बड़ी खुशी से संशाधन 
तथा परिवतंन किये जा सकेंगे । 
सिंहावलोकन 
लीम को विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने का अ्रवतर 
प्रदान करने के लिये इर प्रकार की सुविधाए, प्रदान करते हुए 
नेहरू प्रस्ताव को विधान-परिषद के द्वितीय अधिवेशन तक 
के लिये स्थगित कर दिया गया | यदि लीम ने इससे फायदा नहां 
उठाया तो विधान-परिषद्‌ भारत और उसकी स्वतत्र इकाइयों के 
लिये त्रिधान बनाने का काम आगे बढ़ायेगी। कांग्रेस भारत के किसी 
भी भाग पर किसी विधान विशेष का भार चलात लादना नहीं चाहता 
इसलिये परिषद द्वारा बनाये जाने वाले विधान से सहम्तत होने वानी 
प्रत्येक इकाई को उस विधान पर श्रपने विचार प्रकट करने का पूर्ख 
स्वातंत्रय होगा । 
विधान परिषद्‌ की सारी बैठकें पूर्ण अनुशासन के साथ सम्पन्न 
हुईं | सभा में दिये गये प्रायः सभी व्याख्यान उच्चक्रोटि के ये | डाक्टर 
राजेंद्रप्रसाद--स्थायी अध्यक्ष भिन्न भिन्न दिवितों के प्रतिनिधियों को 
सत प्रकाशन की स्वतंत्रता देकर सबके विश्वास-पात्र बन गये। अल्प 
संख्यकों को. उन्होंने मत-प्रकाश में पहिले अवसर दिया और इस 
सम्बन्ध में किसी दल को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई ।, 


|| हैँ 
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परिषद में कितने ही प्रसिद्ध व्यक्ति सम्मिलित हुए। अस्थायी 
अध्यक्ष की हैसियत से डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ने काये संचालन में 
ज्ञो कुशलता प्रदर्शित की उसके लिये उन्हें उचित सराहना लि+*। 
सरदार उज्वलसिंह के शब्दों में डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के लिए सबकी 
यही भावना रही कि अध्यक्षपद के लिये उनसे अधिक योग्य कोई 
और व्यक्ति नहीं था । उन्होंने पद ग्रहण करते, ही यह घोषणा कर, 
दी कि बाहर की कोई भो शक्ते परिषद के, कार्य में दृस्तज्ञेर नहों कर 
सकती और प्रत्येक सदस्य ने उनका अश्रनुकरण करते हुए परिषद की 
साव॑मौम सत्ता के प्रति अपना इृढ विश्वास प्रकट किया । 

सबसे महान वक्त ता प्रश्डित जवाहरलाल नेहरू की मानी गई 
जो उन्होंने भारत को साव॑भौममत्ता प्राप्त प्रजातंत्र घोषित किये जाने 
का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए दी | वह पूरे एक घन्टे तक बोले और 
इस ब्रीच उनके मुँह से एक भी निरथ्थंक शब्द नहीं निकला। उन्होंने 
ब्रताया कि हमारा राष्ट्र स्व॒तत्र होने और एक ऐसा विधान बनाने 
फे लिये दृढ्प्रतिन है जिससे सभी श्रेणियों की जनता के साथ 
राजनीतिक, सामाजिक और आश्थिक न्याय किया जा सके । पणिडत 
नेहरू की इस वक्त ता में ओज, साहस, और दृढ़ आत्म विश्वास 
कूट कूट कर भरा था। उनके व्याख्यान से परिषद्‌ के सभी सदस्यों 
पर गहरा प्रभाव पड़ा था 

सरदार पटेल ने विधान सभा में कोई भी व॑ैक्तता नहीं टी किन्तु 
उन्होंने एक ब्रात कहकर डाक्टर जयफर के निराशाजननक सुझाव का 
उत्तर दे द्विया | उन्होंने कहा --“इस परारषश को १६ मई के वक्तव्य 
के आधार पर आगे बढ़ना चाहिये और ब्रिटिश मत्रिप्तरइल के ६ 
दिसम्बर के वक्तव्य की उपेक्षा करनी चाहिये ?---यह कहना कोई 
अतिशयोक्ति नहीं कि सरदार पटेल की इस दृढ़ घोषणा से परिषद 
की कार्यवाही में बड़ा ही अन्तर पड़ा । 

वबाद-विवाद के दौरान में सर एन० गोपाल स्वामी अंग्रगर, सर 


ह् 
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श्लादी कृष्ण स्वामी श्रय्यर, डाक्टर श्यामा असाद मुकर्जी, श्री निको- 
लस राय तथा परिगणित जाति के श्री० ठाकुर ने प्रस्ताव के पत्त में 
भडुत सी महत्वपूर्ण बाते प्रकट कीं। इन वक्ताओं के भाषणों से सभा 
यह महसूस करने लगी कि पशिडत नेहरू ने परिषद के लियें जो उद्दे श्य 
पंत्रिंका प्रस्तुत की है, वह ठीक हैं | तथा उन्हें श्रपने कार्य में आंगे निर्वि- 
रोध बढ़ें चलें जाना चाहिये। परन्तु श्री फ्रेंक एन्थोनी, डॉक्टर 
अम्बेडकर तंथा परिडत हुदयनाथ कुजरू की राय से परिषद को यह 
भी महंत हुआ कि परिषंद को अनत्ररी की बैंठक तक प्रस्ताव पर 
निर्णय स्थगित रखो जांय॑ । उक्त सदस्यों ने सयुक्त भारत के उद्देश्य 
की स्वीकार किया तथा प्रस्ताव के उद्देश्यों के प्रति सहयोग प्रकट 
किया | बहु सख्यकों द्वारा अहप संख्यकों के मत के प्रति सम्मान 
अर्कट करने के परिणाम स्वरूप नेहरू जी कें प्रस्ताव पर मत लेने 
का निर्णय स्थगित कंर दिया गया । 

सभा ने अल्प-संख्यकों तथा “विशेष हिंतों! की राय को मान 
देंनें के साथ साथ भारतीय रियासतों की वार्ता संमिति में साम्प्रदायिक 
तथा विंभामीय आंधार पर प्रतिनिधि लिये जीने के प्रयास के प्रति 
विरीध प्रकट कियां । अल्प-संख्यकों ने अपने नेताओं द्वारा छोटी 
समिति के लिये प्रस्तावित॑ सदस्यों के नामों के प्रति अनुमति प्रकट 
की | इस समिति तथा अन्य सप्रितियों की नियुक्ति बिना किसी 
विरोध के की गई । इन सभी समितियों में लोगी प्रतिनिधियों के लिये 
स्थान रिक्त छोड़े गये हैं। अहंप संखयंडं सम्बन्धी प्रस्तावित विमंशी 
समिति ( वैपरांड0/ए 00फऋ्राप्मा४०० 0७ 'क्षा0/6068 ) में 
सदस्यों की लैंने के प्रश्न पर अल्प संख्यकों की सय का बहुत ध्यान 
रखा जोयेंगों | इस समिति की नियुक्ति परिषद के जनव॑री ऋषिवेशन में 
की जायेगी । 

सभा में २०० से अधिक सदस्य उर्पस्थिंते हुए ये। सभा में लोनें। 
उदेस्‍्वों के छोड़कर उपस्थिति ६६४ प्रतिशत थी । विधान निर्माताओं: 


( ६४५ ) 


को अपने इस कार्य के प्रति कितनी लगन है, इसका यह प्रमाण है! 
यह कहा जा सकता है कि इस परिषद में क्रान्ति के ग्राधार पर निर्मित 
सभा जैसा जोश नहीं है | यह इस कारण कि भारतीय विधान परिषद 
का निर्माण अन्य देशों की परिषदों के निर्माण क़े विपरीत एक 
अहिसात्मक श्रांदोतन के परिणाम-स्वरूप ही हुआ 'है | देश पर 
शासन करने वाली सत्ता से समझभोता होने के कारण ही इस परिषद 
का निर्माण हुश्रा है, श्रतः इसे अपने कार्य में कुछ बातों पर विशेष 
ध्यान रखना ही होगा । लीग इसमें आगे चलकर शामिल हो या न 
हो, विधान-परिषद स्वतन्त्र भारतीय जनतन्त्र के लिये विधान-निर्माण 
करने के काये में अग्रसर रहेगी । 

ता० २३ दिसम्बर १६४६ ई० को विधान परिषद्‌ के प्रथम अधि- 
वेशन का कार्य समाप्त हुआ । इस बीच इसकी ६ बैठकें खुली हुईं और 
३ बन्द कमरे में की गई । 

परिषद्‌ को २० जनवरी १६४७ ई० तक के लिये स्थगित करते हुए 
स्थायी अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा--“हमें मुस्लिम लीग के 
दृष्टिकोण का भी ध्योन रखना चाहिये |” 


-&०5८४४78५.... 
२३ दिसम्बर के बांद को परिस्थितियाँ:--- . 


विधान-परिषद के प्रथम अ्रधिवेशन' के पहिले और बाद में देश के 
भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों में किसी प्रकार समझौता हो जाय और 
काग्रेस तथा मुस्लिम लीग किसी तरह एक ऐसी योजना स्वीकार करे 
जिससे देश में प्रगति का शीघ्र मार्ग खुल जाय, यही प्रश्न सबको परे- 
शान कर रहा था | ब्रिटिश मत्रि शिष्टनमंडल की १६ मई सन्‌ १६४६ 
की घोषणा को पूर्ण रूप से स्वीकार करके कांग्रेस और कुछ दिलों के 
बाद लीग केंद्रीय सरकार में शामिल हुई थी, पर दोनों दलों का मतमेद 
उसी उग्र रूप से चल रहा था। काग्रेस ने अपने पूर्व निश्चय के प्र. 

९, 
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सार विधान-परिषद में शामिल होकर उसे सफल बनाने का दृढ़ निश्चय 
फर रक्‍्खा था पर, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को “ दुरंगी चाल” चलने 
का दोषारोपण कर विधान-पर्षिद में न शामिल होने का निश्चय कर 
ल्या था। इस प्रकार दोनों दलों के बीच समझौता होते न देख इग 
शैण्ड के प्रधान मत्री श्री एटली ने पं० नेहरू, श्री जिन्ना और सरदार 
बलदेव सिंह को लण्डन आने का निमंत्रण दिया | लण्डन की बातचीत 
के फलस्वरूप आपसी कोई समझौता न दो सका। पर ६ दिसम्बर 
सन्‌ ४७ को वृटिश सरकार ने एक घोषणा निकाली जिसका देश की 
प्ररिस्थिति पर बहुत निराशाजनक प्रभाव हुआ । इस घोषणा के मुख्य 
झंश इस प्रकार हैं।--- 

“विधान परिषद की कार्यवाही के सम्बन्ध में जब तक आपस में 
समझौता न हो जाय तब तक उसकी सफलता की अ्रधिकर सम्भावना नहीं 
अगर विधान-परिषद जिसमें भारतीय जनता के एक बड़े दल का प्रति- 

' निधित्व न हो, किसी प्रकार का विधान तैयार करती, है तो ऐसे विधान 
को लागू करने का विचार सम्राद की सरकार ने कभी नहीं सोचा था ।”” 

* सम्नाट की सरकार ने कानूनी परामशं किया. है; उसे पूरा विश्वाठ 
हैं कि १६ मई के वक्तव्य का अ्र4 वहां हे जिसे ब्रिटिश-मन्त्रि-मिशन ने 
किया था | ब्रिटिश-म्रत्रि-मिशन की वह व्याख्या १६ मई की योजना 
का ऑऔवश्यक,अ्ंग दे ४ 

इस घोषणा ने नई-नई उलभने' पेदा कर दीं । यह साफ हो गया 
कि १६ मई की ब्याख्या के लिए जो मतमेद भिन्न-भिन्न दलों में है उसे 

' “साफ करने के लिए फेडरल कोर्ट की राय लेना व्यर्थ है और प्रान्तों 
की अवांच्छित गुट में शामिल होना श्रनिवार्य है। आसाम और पंजाब 
प्रें इस ६ दिसम्बर की नई घोषणा ने बहुत अधिक ज्ञोभ पैदा कर दिया। 
विधान परिषद्‌ के आसामी सदस्य श्री निकोलस राय ने ' परिषद में १८ 
दिसम्बर को कह कि, “ब्रिटिश सरकार की घोषणा का यह अर्थ है कि 
असाम का, जहाँ गैर मुसलमानों की संख्या अधिक है, विधान जंगात्न 
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के लोगों के बहुमत अ्रर्थात मुस्लिम लीग द्वारा बनाया जाय। दम 
किसी ऐसे अन्यायपूर्ण वस्तु का ख्याल नहीं कर सकते। श्रासाम एक 
गुट के साधारण बहुमत द्वारा तैयार किये जाने वाले विधान को कदापि 
स्वीकार नहीं करेगा |” इधर पंजाब के सिकख अ्रपने को” मुस्लिम लीग 
के हाथों धरोहर बनना कभी नहीं स्वीकार करेंगे । इस प्रकार समस्या 
जटिल होती गईं | नई-नई गुत्थियाँ पैदा होती गई । लीग को अपनी 
अड़ज्ञा नीति में प्रोत्ताइन मिला और उसने २६ जनवरी सन्‌ १ ६५७ 
की बैठक में यह तय किया कि लौगी सदस्य विधान-परिषद में शामिल 
नहों। 

कांग्रेस जो आसाम तथा सिक्‍खों से वचनवद्ध थी, इस मामले का 
निर्णय संघ अ्रदालत से कराने को तैयार होगई। किन्तु लार्ड प्रेथिक 
लारेन्स व जिन्‍ना दोनों ने अ्रपने वक्तव्यों द्वारा स्पष्ट कंह दिया कि 
वे संघ अदालत के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे । इसके उपरान्त 
शआ्रासाम के प्रधान मंत्री श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने अपने विश्वस्त 
व्यक्तियों को महात्मा गांधी के पास परामर्श के लिये मेज! | गांधी जी 
ने आसामवासियों को चेतावनी देते हुए कहा--.“यदि वर्गीकारण के 
सम्बन्ध में कांग्रेस-कार्य-समिति का निर्णय स्पष्ट न हो तो आसाम को 
सैक्शनों में हरगिज मांग न लेना चाहिये । उसे अपना' प्रतिवाद उप- 
स्थित करके हट जाना चाहिये | यह क्रांग्रेस के विरुद्ध एक तरह का 
सत्याअह होगा किन्तु इसमे कांग्रेस का हित' होगा । सही हो या गलत, 
कांग्रेस फीडरल कोर्ट का फैसला मानने को तैयार हो चुकी है । मैं 
जहाँ तक समभता हूँ, फीडरल कोर्ट का फैसला क्रांग्रेस के विरुदध 
ही होगा । फीडरल कोर्ट अंग्रेजों की सृष्टि है। ये एक ही थैली 
के चटट -ब्टों के समान हैं। अगर आसाम मौन रहता है तो वह 
मिट ज्ञायेगा । किन्तु आसाम जो नहीं करना . चाइता वह कोई उससे 
जबरदस्ती नहीं करा सकता | वह बहुत दूर तक, स्वायत्त शासन प्राप्त 
प्रान्त है| उसे पूर्ण स्वतंत्र और स्वायत्त शासन प्राप्त श्रान्त की भांति 


( “द८ ) 


चलना चाहिये। आसाम में वह साहस, संकल्प और विचार की मज- 
बूती है या नहीं; मैं नहीं जानता, लेकिन श्राप यदि ऐसी घोषणा कर 
सकते हों तो बड़ी सुन्दर बात होगी ।” परिषद के हुकड़ों में जाने 
का समय आते 'ही आसाम कह दे--“महाशयो ! आसाम हटता है। 
भारत की स्वतंत्रता के लिए यह सर्वथा ग्रावश्यक है । प्रत्येक इकाई की 
स्वयं फैसला करके और तदनुकूल श्राचरण करने का अधिकार होना 
चाहिये | मुझे आशा है कि इस दिशा में आताम दूसरों का पथ- 
प्रदर्शन करेगा। सिकखों के लिए. भी मेरी यही सलाह है। लेकिन आसाम 
की स्थिति सिक्‍खों की अपेक्षा अधिक श्रनुकूल है। आसाम एक समूचा 
प्रान्त है और सिकक्‍ख प्रान्त के अन्तर एक सम्प्रदाय मात्र हैं। लेकिन 
मैं समभता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने निर्शयानुसार काम करने का 
अधिकार मेरी तरह ही है।” 

आगे चलकर गांधीजी ने आसामियों से कह्--“जनता से जाकर 
कहो कि यदि गांधीजी भी इमें विचलित करना चाहेंगे तो हम उनकी 
भी न सुद्देंगे (”! 

उधर उत्तर पश्चिम सीमा-प्रान्त के प्रधान मंत्री डाक्टर खान 
साइब और सीमा प्रान्तीय एसेम्नबली के स्पीकर मुल्लानवाजखाँ स्पष्ट 
शब्दों में पंजाब गुट के साथ सीमा प्रान्त को मिलाने का विरोध कर 
चुके हैं। अल्लानवाजखाँ कहते हैं-- 

“पठान और पंजाबी धर्म को छोड़ चाहे जिस दृष्टि से देखे जायें 
बिलकुल ही एक दूसरे से मिन्न कौमें हैं। पंजाब के साथ सीमान्त प्रान्त 
को मिलाने को बात घ्ुनते ह्वी पठान का -मन विद्रोही हो उठता है। 

इस प्रकार दोनों पाकिस्तानी शुटों के प्रान्त-- आसाप और सीमांत 
प्रदेश मि० जिन्ना के जाल में फँसने को तैयार नहीं हैं। मि० जिन्ना 
को अपना पक्ष समर्थेन करने के लिए, न्याय और मुक्ति संगत तक 
दिखाई नहीं देते तो वे प्रलाप के सहारे दुद्ग्रद्दी बने बैठे हैं। प्रान्तों 
की गुटबन्दी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी द्वारा दी गई सलाह के प्रति 


( ६६ ) 


जब उनका ध्यान झ्राकर्षित किया गया तो उन्होंने कद्दा कि “गांधीजी 
मौके-मौके पर बिलकुल ही भिन्न बातें कद्दते हैं, क्योंकि उनके सामने 
दुर्भे अन्धकार है, इसलिए उनकी इस राय का कोई भी महत्व नहीं 
है ।”-मि० जिन्ना अपने उक्त वक्तव्य द्वारा यह स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि गाँधीजी की बुद्धि ठिकाते पर नहीं ह, इसलिए वे 
अंधकार में हैं | 

समस्या गाँधी जी के वक्तव्य से और भी गंभीर हो उठी । आखिर 
२२ दिसम्बर को कोंग्रेस कार्य-समिति ने इस पर एक वक्तव्य दिया-- 

४१६ मई २१६४६ ई० के वक्तव्य पैरा १५ में विधान के बुनियादी 
सिद्धान्त ये यैन- 

“ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर ,एक भारतीय संप्र 
बनाया जाय और तमाम विषय सिवाय उसके जो फि संचध के आधीन 
हों और सब अधिकार थ्रान्तों के पास रहने चाहिये और प्रान्तों को गुट 
बनाने की स्वतन्त्रता रहेगी ।” अ्रक प्रान्तों को एक प्रकार से स्वतन्त्र 
माना गया था, सिवाय उन विषयों के जिन पर कि संघ का नियन्त्रण 
झोेगा । पैरा *£ में प्रान्तीय विभागों की बैठकों और इस बात का फैसला 
करने कि गुट बनाये जायें या नहीं तथा किसी प्रान्त को उस गुझसे 
जिसमें कि उसे रखा गया है, बाइर श्राने आदि ,के तरीकों का 
उल्लेख है ।” हे 

“कार्थन्समिति ने अ्रपने २४ मई १९४६०ई६० के प्रस्ताव में यह बताया 
था कि बुनियादी सिद्धान्तों और योजना में सुकाई गई कारय॑-प्रयाली में 
बहुत भारी अन्तर था, यहाँ तक कि प्रान्तीय स्वतंत्रता के बुनियादी 
सिद्धान्तों पर ह्वी कुठाराधात होता था । इस पर मिशनऊने २५ मई 
४६४६ ६० को एक बयान जारी किया जिसमें यह बताया गया कि कॉग्े स 
प्रस्ताव में वक्तव्य के १४ पेरे की जो यह व्याख्या की गई कि प्रान्त 
पहिली बार में ही यह निंय करने के लिए, स्वेक्तल्न हैं कि वे उस गुट 
में शामिल होना चाहते हैं या नहीं 'जिश्षमें कि उनको, झुका गया हे, 


न 


( ७१ ) 


“२५ मई १६४६ ई० को मास्टर तारासिह ने भारत-मंत्री को एक 
पत्र लिख कर सिखों की नाराजगी और थआआशकाओं पर प्रकाश डाला 
था और कुछ बातों का उनसे स्पष्टीकरण करने को भी कहा था। 
भारत मन्नी ने १ जून “६४६ ई० को इसका उत्तर भेजा, जिसमें उन्होंने 
कहा--आपने पत्र के अन्त मे जिन बातों को तफर्सील से लिखा है 
उस पर मैने बहुत ध्यान पूर्वक विचार किया है | परन्तु मिशन न तो 
अपने वक्तव्यों में दु छु घटा-बढ़ा सबता है और न उसकी व्याख्या कर 
सकता है 


“लीग ने अपना पूर्व निर्णय चदल दिया और बाकायदा प्रस्ताव 
पास करके ब्रिटिश मंत्रि-मिशन की योजना को अश्रस्वीकार और उसके 
विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला क्या । उसके नेताओं ने तभी मे 
ब्रार-बार इस योजना की बुनियाद- भारतीय संघ-विधान को चुनौती 
दी आर हिन्दुस्तान को बाटने की अपनी पुरानी मांग दुहदराई | ब्रिथिश 
सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य के बाद भी लीग के नेताञ्रों ने भारत 
के बेटवारे और देश # दो आवाज और पृथक हुकूमते स्थापित करने 


की मांग की ।” 


“काय समिति को भारी खेद है कि द्विटिश सरकार द्वारा ऐसी 
कायवाही की गई जो उसके द्वारा दिये गये आश्वासनों से मेल नहीं 
खाती और जिंस॑ने हिन्दुस्तान के अधिकांश लोगों के दिलों में सन्देद 
उत्पन्न कर दिया । कुछ समय ब्रिटिश सरकार और भारत स्थित उसके 
प्रतिनिधियों का रख देश की वर्तमान स्थिति में कठिनाइयाँ और उल- 
भनें पैदा करने का रहा है। विधान-सभा के सदस्य चुने जाने के इतने 
अर्स बाद ब्रिटिश सरकार की इस दस्तन्दाजी ने एक नई स्थिति उत्पन्न 
कर दी है जो कि भविष्य के लिये खतरनाक है ।” 

|, कार्य समिति की अन्न भी यह राय है कि ब्रिटिश सरकार ने 
शरुटों में मत देने का ज्ञो तरीका बताया है बह प्रान्तीय स्वतन्त्रता से जी 


( ७२ ) 
कि १६ मई के वक्तव्य में प्रकट की गई योजना की बुनियाद है, बिल- 


' कुल मेल नहीं खाता ।” 


“क्कांग्र स कार्य समिति ऐसी किसी चीज को भी टालने के पक्ष में 
है जो कि विधान-सभा के सफलता पूर्वक कार्य करने में रुकावट बनती 
हो और अधिक से श्रधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये सब्र कुछ करने 
को तैयार है, बशर्तें कि किसी बुनियादी सिद्धान्द करा उललझ्जन न हो | 
देश के सम्मुख उपस्थित प्रश्नों का महत्व और उसके व्यापक परिणामों 
को समभते हुए कार्य समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 


. जनवरी के आरम्म में दिल्‍ली में बुला रही हे ताकि वह नवीन घटनाओं 


््न्न 


पर विचार करके जैसी उचित समझे, हिंदायतें जारी करे |” 

इसके उपरान्त ५ जनवरी १६४७ ई० को कांग्रेस मद्ासमिति ने 
२२ दिसम्बर १६४६ ई० के कांग्रेस कार्यकारिणी के वक्तव्य की ताईद 
की श्र अपना निरणंय इन शब्दों में व्यक्त किया--- 

“कांग्रेस महासमिति की यह दृढ़ राय हें कि स्वतन्त्र भारत 
का विधान. एक ऐसे आ्राधार पर बनाया जाय जिसे अधिक से 
अधिक लोगों की स्वीकृति प्राप्त हो | बाइरी सत्ता का उसमें कोई किसी 
प्रकार का दखल नहीं होना चाहिये, और न किसी प्रान्त या प्रान्त के 


'. भाग पर किसी दूसरे प्रान्त द्वारा कोई जबरदस्ती की जाय | कांग्रेस 
* महासमिति कुछ प्रान्तों, विशेषकर आसाम और सीमा प्रान्त तथा पंजाब 


के सिक्‍खों के मार्म में १६ मई १६४६ ई० की ब्रिटिश मिशन 
थोजना द्वारा डाली गयी कठिनाइयों को अच्छी तरह महसूस करती है 
ओर खासकर ऐसी हालत में जब्र कि ब्रिटिश सरकार ने अपने ६ दिसम्बर 
के वक्तव्य द्वारा कुछ धाराञ्ओं का भाष्य कर दिया है। कांग्रेस किसी 
मी ऐसी जबरदस्ती या सम्बद्ध लोगों की इच्छा के घिपरीत उनपर 
लादे जाने वाले निर्णय में शामिल नहीं हो सकती। कांग्रेस महासमिति 
इस बात के लिये उत्सुक है कि विधान-परिषद्‌ स्वतंत्र भारत 
के लिये जो परिधान बनाये उसमे, सभी सम्बद्द, दलों की सदिर्छा 


( ७३ ) 


प्राप्त हो | कांग्रेस महा-समिति उन कठिनाइयों को दूर करने 
के उद्देश्य से जो विभिन्न अर्थों के कारण उत्पन्न हो गयी हैं, कांग्रेस 
जनों को ब्रिटिश भाष्य के अनुसार द्वी कारय॑ करने की सलाह देती है । 
लेकिन यद्द स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि किसी प्रान्त पर 
जबरदस्ती न हो और न पंजाब के सिर्खों के अधिकारों को हानि 
पहुँचे । यदि किसी प्रान्त पर कोई जबर दस्ती करने की कोशिश की 
जाय तो कोई प्रान्त या प्रान्त का भाग जनता की इच्छा के श्रनुसार 
कार्य करने के लिये स्वतंत्र हे ।” 

इससे स्पष्ट होगया कि कांग्रेस मद्दा-समिति ने सिखों व प्रान्तों 
को स्वतंत्रता एवं उनके संरक्षण का पूरा खयाल रखते हुए. उन्हें 
ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के भाष्य पर अमल करने की सलाह 
दी हे । महा-समिति, आने वाले खतरों से विधान के कार्य में गड़वढ़ी 
न पड़ जाये और लीग को साथ लेकर विधान-निर्माण करने के लिये 
रास्ता साफ हो जाये, इसी उद्दे श्य को लेकर ब्रिटिश सरकार के उक्त 
वक्तव्य को मानने की सलाह दे रही है । 
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“बताय झऋावबरान 
[ ता० २० जनवरी १६४७ से २४ जनवरी १६४७ तक ] 


अनिश्चित वातावरण 


भारतीय विधान-परिषद का दूसरा अधिवेशन २० 'जनवरी से 
आरंभ होकर २४ जनवरी को समास्त हुआ । यह अधिवेशन विशेष 
लम्बी नहीं था। कुल ६ दिन ही इस अधिवेशन की बैठकें हुईं। 
विधान-परिषद को कुछ कमेटियाँ श्रौर नियुक्ति कर्नी थी, कुछ 
नियम स्वीकार करने थे और मारतीय-विधान के उद्दे श्यों के सम्बन्ध 
में पणिडत जवाइरलाल नेहरू द्वारा पिछुले अधिवेशन में पेश किये 
गये प्रस्तावों का निधदारा करना था। यह कुल काम-काज आरमभिक 
अधिवेशन का ही एक अंग था । यह तो पिछुले अधिवेशन के समय 
ही निबट सकता था किन्तु भुध्लिम लीग का सहयोग मिल जाने 
क्री आशा ने उस समय उन समस्त कार्यों को अधूरा ही रख दिया 
और प्रथम भ्रधिवेशन इसी उम्मीद में उस समय स्थगित कर दिया 
गया । विधान-परिषद को जिन कमेटियों की नियुक्ति करनी थी उनमें 
मौलिक अधिकारों, अल्प-सख्यकों, कबायली और प्रांतीय शासन के 
द्षेत्र से अलग रखे गये इलाकों के बारे में सलाहकार कमेटी ( ॥0ए7- 
807 (ए०णाएां॥968 407 शिप्रावेक॥87/8।  धिं80॥8, 0- 
077768, परि50] प्र420 87०9७ ) की नियुक्ति विशेष महत्व रखती 
थी | इस कमेटी की नियुक्ति विधान-परिषद ने इसीलिये की कि उसके 
घंगठन से मारत के सभी छोटे-बड़े भ्रल्पसख्यकों को सप्ताधान हो जाय 
श्रौर वे उसके द्वारा भावी विधान में अपने सभी उचित अधिकारों के 
लिये आवश्यक संरक्षण प्राप्त कर सकें | 
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जब पिछली घार विधान-परिषद का अधिवेशन स्थगित किया गया 
था तो यह आशा प्रकट की गई थी कि परिषद के इस अधिवेशन में 
मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के लिये सम्मिलित होना सम्भव हो 
जायेगा | मुस्लिमलीग की ओर से शामिल होने के मार्ग में उस समय 
तक मुख्य बाधां यह बताई जा रही थी कि ब्रिठिश-मत्रि-मडल 
की योजना में विधान-परिषद के विभागों की जो कार्य-पद्धति बताई हे, 
उसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है । कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के 
६ दिसम्बर के वक्तव्य को स्वीकार करके उस बाधा को भी दूर कर 
दिया | काग्रे स का निर्णय तो ६ जनवरी को द्वी दो चुका | यदि मुस्लिम 
लीग चाहती तो उसके पास इतना समय था कि वह विधान-परिषद का! 
दूतरा अधिवेशन आरम्भ होने तक कांग्रेस के निर्णय पर बिच्चार कर 
लेती और अपने प्रतिनिधियों को उसमें शामिल होने की अ्रनुमति दे 
देती । किन्तु मुस्लिम लीग में श्राज तक भी सहयोग की प्रवृत्ति ज्ञायत 
नहीं हुई है। और अपनी परम्परा के अ्रनुसार ह्वी वह अवरोधक 
नीति का पलल्‍ला पकड़े रही | लीग की कार्यसमिति की बैठक 
२६ जनवरी को बुलाने का मतलन्न द्वी यही था। इस प्रकार विधान- 
परिषद का यह द्वितीय अधिवेशन भी लीग प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति 
में ही हुआ, क्‍योंकि विधान-परिषद किसी प्रकार के सदूभावना के श्रभाव 
में अनिश्चित समय के लिए स्थगित करने के पक्ष में नहीं थी । लीग 
के विधान-परिषद्‌ में शामिल होने के लिए पृर्बवत्र मार्ग खुला रहेगा । 
लेकिन मुस्विमलीग के कारण ही देश आजादी की ओर अपनी कूच 
को अनिश्चित समय के लिए. नहीं रोक सकता | 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर 
के वक्तव्य को स्वीकार करते हुए जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, उस 
पर आज तक निन्ना साहब की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं। किन्तु 
प्रवुल लीगी नेताश्रों ने जो उद्‌्गार प्रकट किये हैं उनसे पता चलता 
है कि उन्हें इस प्रस्ताव से पूरा सन्तोष नहीं हुआ है । उन्हें शिकायत 

दिए 
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है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में प्रान्तों की स्वतंत्रता पर पूरा जोर दिया 
है। किन्तु लीगी नेताओं को इससे हिचकिचाने की श्रावश्यता नहीं 
दोना चाहिये | उन्हें यह महसूस करना चाहिये कि आसाम और सीमा 
प्रान्त को और सिखों को गुटबन्दी के बारे में यथार्थ आशकाए हैं। 
उन्हें श्रपने कथन और काये द्वारा उसके निवारण प्राप्त करने का 
पूरा अधिकार है। विधान-परिषद के “बी” और “सी” विभागों में उन्हें 
वे संरक्षण निश्चित रूप से दिये जाने चाहिये जो ग्रखल भारतीय 
संघ में लीगी नेता मुसलमानों के लिये प्राप्त करने को उत्सुक हैं | 
यदि मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि “बी” और “सी” विभागों में सब्र 
पक्षों की सदूभावना से विधान बनाने को तैयार हो ज्ञॉय तो सारी कृठि- 
नाईं दूर हो सकती है, और विधान-निर्माण का कार्य शीघ्र ही सफल 
भी हो सकता है। 

पिछले दिनों ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भारत के विषय में जो बहस 
हुई थी उसके दौरान में चर्चित और सायमन जैसे विरोधी पक्ष के 
समर्थ वक्ताओं ने मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों की विधान-परिषद में 
अनुपस्थिति की श्रोट में विधान-परिषद के प्रतिनिधित्व सम्त्रन्धी 
भहत्व को कम करने की चेष्टा की | इसमें शक नहीं कि मुस्लिम लोग 
की अनुपस्थिति अवश्य ही खेद जनक है फिर भी यह तो यथार्थ में 
सत्य है कि विधान-परिषद भारत की सभा जातियों और दल्नों का 
प्रति-निधित्व करती है । इस मामले में मुस्लिम लीग अकेली है और 
ईराग्रही श्रवृत्ति का पल्‍ला पकड़े हुए हे अतः वही इसके लिये , 
जिम्मेदार भी है। 
आसाम का भय (-.-. 

. आसाम के प्रश्न ने इधर की परिस्थिति को विशेष रूप से जटिल 
कर दिया है। आताम किसी प्रकार अ्रपने को बंगाल के लीगी बहुमत 
के द्वाप बेचने को वैयार नहीं है। “सी” गुट के ७० सदस्यों में 
आखाम के केवल १० सदस्य ही रहेंगे। अतः आसाम को यह भय 
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है कि “सी”? विभाग के सदस्य आसाम के हित के विरुद्ध नियम 
बनायेंगे जिससे भविष्य में भी उस शुट से अलग द्वोने की स्वतंत्रता 
आतपताम को न रह सके | ६ दिसम्बर की घोषणा के बाद यह आशंका 
और भी दृढ़ होगई क्‍योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह एलान किया कि 
गुटों की समस्याओ्रों का निर्णय केवल साधारण बहुमत पर होगा। 
इस घोषणा ने ध्रान्तीय स्वतंत्रता का गला घोंट दिया। आसाम का 
दावा है कि प्रान्त॑य स्वतत्नता ब्रिटिश मत्रि-मण्डल को योजना का 
अआधार है इस'रए उसे अपना भाग्य-निर्णय करने का पूर्ण अधिकार 
देना चाहिए। 
श्रखिल भारतीय कांग्रेस-क्मेटी ने ब्रिटिश सरकार की व्याख्या 
को स्वीकार कर लिया है और इस कारण आसाम की स्थिति , और 
भी पेंचीवा होगई है।इस स्वीकृति के बाद यह और भी जरूरी द्वो 
जाता है के आसाम के कांग्रेसी प्रतिनिधि विधान-परिषद के “सी” 
विभाग मे बेठकर बंगाल और आसाम का विधान बनाये और गुट्बन्दी 
के बारे में भी नर्ण्य करे | कांग्रेस ने यह कहा है कि वह सम्बन्धित 
रुगोंक इच्छा») के विरुद्ध उन पर ।कर्सी विधान को लादने .में 
साथ देने वे लिये रज्ञामन्द नही होगो | किन्तु ऐसा लगता है हरि 
आसाम के प्रतिनिधि कांग्रेस के इस निश्चय के ब्वाद भी विधान- 
परिषद के विभाग में बैठने वो तैयार नही हैं। आ्रासाम के प्रधान मंत्री 
श्री बारदोलाई ने बहा है कि आसाम के प्रतिनिधि विधान-परिषद का 
तो बहिष्कार नहीं करेंगे किन्तु वे किसी भी दशा में उसके विभाग में 
नहीं बेठेंगे । प्रान्तीय श्रासाम कांग्रेस कमेटी ने भी इसी आशय का 
एक प्र सताव पास किया | इससे यह स्पष्ट हो गया कि आधाम पान्तीय 
कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति का यह्द प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमे दी के प्रस्ताव से मेल नहीं खाता । कांग्रेस के अनुशासन की दृष्टि 
से इस प्रकार एक अ्रजीत्र परित्थित्रि उपत्यित होगई है। आम धारणा 
तो यह्दी है कि केन्द्रीय संस्था का निर्णय उसकी शाखाओं को अन्ञरश;: 
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मान्य होना चाहिये किन्तु आसाम प्रान्तीय कार्य समिति अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय का स्पष्ट ही विरोध कर रही है । 
महात्मा गांधी की सलाह ने आसाम के इस रवैये को काफी प्रोत्साहम 
प्रदान किया है । उन्होंने कहा है कि आसाम और सीमाप्रान्त के 
अथवा सिखों के प्रतिनिधि चाहें तो विधान-परिषद से अथवा गुर्टो 
से अलग हो जाने का निर्णंय कर सकते हैं | गांधी जो को यह सलाह 
तो मान्य ही हे कि आसाम को उसकी इच्छा के विरुद्ध बगाल 
में नहीं मिलना चाहिये और न सीमा प्रान्त को अथवा सिखों को उनकी 
इच्छा के विरुद्ध पंजाब श्रौर सिन्‍ध के गशुठों में शामिल किया जाना 
चाहिये। किन्तु यदि मुस्लिम लीग विधान-परिषद में शामिल हो जाती 
है और श्रासाम और सीमा प्रान्त और सिखों के प्रतिनिधि उससे 
असहयोग कर देते हैं तो समस्या धलभकती नहीं, बल्कि एक नयी 
उलभन पैदा हो जाती है | विधान-निर्माण के कार्य में सभी 'प्रान्तों 
झोर दलों का सहयोग आवश्यक है। उसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस 
जितनी उत्सुक है, उतना ही उत्सुक “बरी” और “सी” विभागों में 
बहुसंख्यक दल होने के नाते मुस्लिम लीम की भी होना चाहिये । गांधी 
जी ने कहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीम दोनों को अपने कार्य-क्रम 
और नीति मूलतः इतनी श्राऊर्षक रखनी चाहिये कि अनिच्छुऋ प्रान्तों 
झौर दलों के विवेक को स्वीकार्य हो सके । मौजूदा गुत्थी इस ढंग से 
सुधर सकती है। यदि मुध्लिम लीग उन्हें उच्चित आश्वासन देने को 
ब्रस्तुत हो जाय तो यह समस्या ही सुलभ जाय | 

छेसे हो निराशापूर्स वातावरण के बीच विधान-परिषद का दूसरा 
अधिवेशन २० जनवरी से आरम्भ हुश्रा । डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद श्रध्यक्त 
पद पर आसीन थे | प्रारम्म में उन सदस्यों ने जो पहिले श्रधिवेशन 
में उपस्थित नहीं थे अपने प्रमाश-पत्र दाखिल किये और रजिस्टर 
हाजिरी पर हस्ताक्षर किये। इसके बाद विधान-परिषद के अध्यक्ष- 
डाक्टर राजेन्द्र प्रंसाद ने एक मद्वत्व-पूर्ख वक्तव्य. देते हुए कहा-- 


( ७६ ) 


ध्वात दिसम्बर में ब्रिदेन की लोक-सभा और लाड-सभा में कुछ 
वक्तव्य ऐसे दिये गये हैं जिनमें भारतीय विधान-परिषद का स्वरूप 
कम प्रतिनिधिक बतलाया गया है । इनमें श्री चचिल और श्री 
सायमन मुख्य थे । चर्चिल ने कहा कि विधान-परिषद हिन्दुस्तान 
की एकमात्र बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करती है| सायमन 
ने चचिल की अ्रपेज्ञा विशेष स्पष्ट बात कही थी। उन्होंने विधान- 
परिषद को 'हिन्दुओं की संस्था” कहा था। उन्होंने आगे यह भी कहा 
था कि क्या दिल्ना में होने वालो हिन्दुश्ों का दस बैठक को सरकार 
उसी रूप में विधान परिषद मानती है जिस रूप में उसने घोषित किया 
था ? ये दोनों व्यक्ति उत्तरदायित्व के उच्चतम पदों पर रहे हैं ओर 
भारत के मामनों में इनका लम्बा और घनिष्ट सम्बन्ध भी रदा 
है| वर्तमान राजनीतिक विवादों के सम्बन्ध में उनके विचार जो भी 
हों, मुझे विश्वास है कि वे ऐसी बातें करमा पसन्द नहीं करेंगे जो 
वास्तविक तथ्थों के विरुद्ध हैं और ज्ञिनसे शरारत भरे परिणाम निकल 
सकते हों । इसी कारण मै इस अवसर पर विधिवत्‌ वास्तविक तथ्यों को 
बताना ग्रावश्यक समझता हूँ । 

“परिष्रर के कुल २६६ सदस्यों में से, जो आरंभसिक श्रधिवेशन 
में भाग लेने वाले थे, २१० सदस्य नम्मिलित हुए । इन २१० सदस्यों 
में १६० हिन्दू सदस्यों में से १५४ हिन्दू सदस्य, ३३ परिमणित जातीय 
सदस्यों में से ३० परिगणित जातीय सदस्य, पूरे ५ सिख सदस्य, ७ 
भाग्तीय इंसाई सदस्यों में से ६ भारतीय सदश्य (जिन में से एक को पिछड़ी 
हुईं जातियों का सदस्य भी समंक्ला जाता है ) पूरे ४ प्रिछुड़ी हुई 
जातियों के सदस्य, पूरे ३ एंग्लोइडियन अतिनिधि, पूरे ३ पारसी 
प्रतिनिधि, और ८७ में से ४ मुसलमान प्रतिनिधि शामिल थे |” 

“इसमें स्पष्ट अनुपस्थिति केवल मुस्लिम लीग की है, जिसके. 
लिये हमें खेद है | लेकिन उक संख्याओं से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम, 
लीग के प्रतिनिधियों को छोड़ कर, मारत की प्रत्येक भाति, चाहे 


( ८० ) 
उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग किसी भी दल के हों, एसेम्बली 
में सम्मिलित थे | इसलिये यह कहना कि परिषद भारत की एक ही 
बड़ी जाति का अ्तिनिधित्व करती है! या वह “हिन्दुओं की संस्था है” 
या 'सवर्ण हिन्दुओं को संध्था' है, वास्तविक्र तथ्यों के विरुद्ध है।” 

“उदत्यों को स्मरण दोगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव 
पर जब्र विधान निर्मात्रि-परिषद में बहत हो रही थी तो श्री जयपाल- 
विंह ( विहारी प्रतिनिधि ) ने बताया था कि मत्रि-मिशन के १६ मई 
१६४६ ई० के वक्तव्य, जैसा कि वह भारत में प्रकाशित हुआ है, एसेम्ली 
कार्यालय द्वारा अ्चारित छुपे हुए पर्चे में अन्तर है।यह अन्तर 
उन्होंने वक्तव्य के २०वें अवतरण में बताया है । उनकी यह शिकायत 
थी कि जब भारत में प्रकाशित मूल वक्तव्य में सम्बन्धित हितों के 
“पूरु”” प्रतिनिधित्व का उल्लेख था, तो हमारे पुनः मुद्रित संस्करण 
में केवल “उचित” प्रतिनिधित्व का ही उल्लेख है। तब से मैंने 
इस मामले को जांच करवाई है। भारत सरकार के प्रधान सूचना 
अफसर ने, जिन्होंने कि भारत में मूल रूप से वक्तव्य को प्रकाशित 
किया और जिनसे सलाह लो गई, हमें यह सूचित किया है कि मत्रि- 
मशइल मिशन के सूचना अफसर ने जो प्रति दी थी ठीक उसी के 
अनुरूप यह छापी गई। पार्शियामेन्ट के समक्ष जो श्वेत-पत्र रखा 
गया था उसी को ठीक नऊल इसमारे पके में को गई है। जान पड़ता 
हैं कि पालियामेन्ट में पेश करने से पूर्व उस वक्तव्य में मन्त्रि-मणडल- 
मिशन ने छोटे मोटे परिवर्तन किये और उन्हीं संशोधनों के साथ वह 
भारत में छुपा ।? 

“आओ जयग़लसिंद द्वारा निर्देषित अंतर ही एक मात्र अन्तर नहीं 
है। दूसरे अन्तर भी हैं। लेकिन मुझे सनन्‍्तोष है कि प्रायः सब मामलों 
में ये अ्रन्तर केवल मौखिक हैं । बीसवें पैरेग्राफ में अन्तर शुद्ध मौखिक 
है या नहीं, इस पर भिन्न-भिन्न रायें.हो सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से 
' मैं यह नहीं समझता कि किसी महत्व पूर्स श्रन्तर का समावेश हुआ. है | 


( ८१ ) 


इस महत्व पूण श्रध्यक्षीय वक्तव्य के बाद नेहरुजी के उद्दे श्य प्रस्ताव 
पर बहस आरम्भ हुईं। इसके पहिले प्रथम अ्रधिवेशन में भी इस 
उद्दे श्य प्रस्ताव पर काफी बहस की जा चुकी है। सपसे पहिले उक्त 
प्रस्ताव पर भाषण करते हुए सर राधाकृष्णन ने कहा--“ऐसे भी 
लोग हैं जो यह कहते हैं कि ब्रिटिश मंत्रि-मिशन की योजना के अनुसार 
हमे वास्तविक आजादी नहीं मिल सकेगी और न हममें वास्तविक 
एकता ही पैदा हो सकेगी | उनका कहना यह है कि इतिहास की साक्षी तो 
यह है कि दूसरे देशो में हिसा से ही क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं । 
फिर हम लोग विधान सभा में बहस करके अथवा प्रातचीत करके भारत 
में वैसे परिवर्तन कैसे कर सकते हैं ! लेकिन उत्साह्दी तथा दूरदर्शी 
लोग मौके से सदैव ही फायदा उठाया करते हैं । हमें भी एक मौका 
मिला है और उससे फायदा उठाकर हम थह देखना चाइते हैं कि क्या 
दम उक्त परिवर्तन उन साधनों से कर सकते हैं जो श्रतीत इतिहास कौ 
दृष्टि से असाधारण हैं |” | 

आजादी के सवाल पर तो कोई मतभेद रह ही नहीं गया । भारत 
ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेशों की तरह उपनिवेश नहीं रह सकता | फिर 
भी यदि हम लोग ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह से श्रलग हो जाने का निश्चय 
करे तो स्वेच्छा से सहयोग तथा पारस्परिक मेल-जोल के सैकड़ो उपाय 
और भी हो सकते हैं । ऐसे स्वेच्छापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होते हैं या 
नहीं, यह सत्र कुछ ब्रिटिश सरकार के रुख पर निर्मर करता है । हाँ, 
चचिल के वक्तव्य जैसे वक्तव्यों से सिर्फ मुसीब्रत बढ़ती है ।? 

“जन्न तक भारत में अंग्रे जी राज्य कायम हे तत्र तक रियासतों में 
भी देशी नरेश बने रहेंगे। यदि एक सार्वभौम सत्ता इस देश को जीत 
कर्‌ के प्राप्त की गई सर्वोच्च सत्ता के बावजूद अपने दायित्व को जने 
प्रतिनिधियों के इस्तांतरित कर रही है तो जो लोग सार्वभौम सत्ता पर 
निर्भर करते हैँ, उन्हें भी अपना दायित्वजन प्रतिनिधियों को इस्तांतरित 
कर देना चाहिये । अनेक राजा मेरे मित्र हैं। मुके आशा हे कि ये मी 

११ 


( दूर ) 


अपने देश के पु]नर्निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेंगे | हमारे दिल में 
. उनके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है ।” । 

“हम किसी खास श्रेणी अथवा जाति के लिये विधान नहीं बना 
रहे | इम तो सैमूचे भारतीयों के लिये स्वराज्य स्थापित कराने की 
कोशिश कर रहे हैं | हम एकाधिकार का अन्त कर देंगे | हम तो सर्व- 
जावारण जनता को तमाम आशाएँ पूरी करने के लिये काम कर रहे 
हैं| अतएव हमें अपने उद्देश्य स्पष्ट रूप में निश्चित कर लेने 
चाहिये। हमें अनुपस्थित सदस्यों के आने की प्रतीक्षा में इस पर 
विचार स्थगित नहीं करना चाहिये ।” 

“कांग्रेस ने अपनी इच्छा के विरूद्ध गुटबन्दी के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
सरकार की व्याख्या को स्व्रीकार क्रिया है। इसके बाद और अल्य- 
संख्यकों को उचित सरक्षण देने के बाद भी यदि ब्रिटिश सरकार ने 
परिवर्तन वो टालने के लिये कोई श्रौर बहाना निऋाल लिया तो मानव 
जाति के इतिहास में यह सब से विश्वासघात होगा |” 

“इस समय ब्रिटेन के पाप्त दो रास्ते हैं। ब्रिटिश सरकार विधान- 
सभा द्वारा तैयार किये गये विधान को स्वीकार कर ले और यह देख ले 
कि उसमें अल्य-संख्यक्रों को प्रयातत संरक्षण दिये गये हैं या नही। यदि 
उसने बैता कर लिया तो हम उसके साथ सहयोग करने की तैयार हो 
घायेगे। लेकिन उक्तशर्तें पूरी होने के बाद भी यदि उसने हमारे मार्ग 
में ्रड़चने पैदा कों तो हमारा उसके साथ कोई सहयोग न हो सकेगा |”? 
'. आर एस० राघाकृष्णन्‌ के बाद नेहरू प्रस्ताव पर श्री एन० बी० 
पराडगिल, श्रीमती प्रश्डित, श्री रंगा, श्री एस० नागप्पा, श्री जगत, 
/ पयय लाल, श्री अलगूराय शात््री, श्री के० माघव मैनन, श्री वी० 
दास, श्री देवेन्द्र नाथ सामन्‍्त, डा० सौजा, श्री खेड़गीकर, डा० एस सी 
घुकु्जी, भी एच पी पाटस्कर, श्री एस० एच० प्रैटर, श्री आर० बी० 
घुलेकर, श्री विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी ने अपने-अपने विचार प्रकट किये | 
सभी वक्ताओं ने अ्रस्ताव की मूच बातों का जोरदार सम्र्नन किया और 


( करे ) 


विचार कर एक निश्चित मार्ग निर्धारित करने पर जोर दिया। बहस 
के ब्रीच में ही २५ जनवरी को डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कार्य-सचालन 
समिति ( 8॥0७7472' 00प्राण(०७ ) के सदस्यों की कांग्रेस पार्टी 
द्वारा चुनी हुई नामावली परिषद' के सामने पेश किया ओर सभा ने उसे 
स्वाकार कर लिया | इस समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:-.- 

१ मौलाना आजाद २ सरदार पटेल, ३ एच+3 सी७ प्रेटर ७४ 
श्रीमती दुर्गात्राई, ५ श्री किरण शंकर राय, ६ श्री सत्यनारायण सिंह 
७ श्री एस० एन० मने, ८ श्री के० एम० मुन्शी, & दीवान चिमनलाल 
६० श्र। अनन्त शायतम्‌, १९ सरदार उज्वल सिंह | 

उक्त वक्ताश्रों के बाद डाक्टर जयकर से निवेदन किया गया कि 
वे नेहरू प्रस्ताव पर किये गये अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ 
कहना चाहे तो कह सकते हैं । डा० जयकर ने कहा कि “'ैं अपने 
उस सशोधन को वापस लेता हूँ जिसमें मैने यह माग की थी कि नेहरू 
अल्ताव पर बहस करना स्थगित कर दिया जाय। मैंने विगत अ्रधि- 
वेशन में यह सुझाव पेश किया था कि हमें २० जनवरी तक प्रतीक्षा 
करना चाहिये जिसमें मुस्लिम लीग को विधान-समा में आने का निर्॑य 
करने का समय मिन्न जाय । लेकिन लीग ने उसके जवात्र में यह फैसला 
किया कि उसकी कार्य-कारिणी का अधिवेशन विधान-परिषद के आरम्भ 
होने के ६ दिन बाद की जाय | ऐसी सूरत में में अपना प्रस्ताव वापस 
लेता हूँ ट 

आगे चलकर डा० जयकर ने कहा कि “मैं अपना संशोधन तो 
वापस ले चुका हूँ लेकिन मुे अपने थोड़े से विचार पेश करने हैं। 
आशा हो तो पेश कर दूँ [?? इस पर व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति उठाते 
हुए पडित गोविन्द बल्‍्लभ पंत ने कहा कि “अपना संशोधन वापस 
ले लेने के बाद अ्रपना कोई और संशोधन पेश करके डा० जयकर को 
गड़बड़ी पैदा नहों करनी चाहिये | वे अपना सुझाव संशोधन की शक्ल 
में पेश करते हैं या नहीं, इसमें कोई खास फरक नहीं पढ़ता । यदि डा० 
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जयकर अपना कोई नया सुकाव पेश करके विधान सभा को एक नई 
परेशानी में डाल दें तो उसे संशोधन न कहने से दिक्कत दूर न हो 
सकेगी । अब्र वे किसी भी रूप में कोई नया सुझाव पेश नहीं कर 
सकते। अध्यक्ष ने जो उन्हें विशेष अवसर प्रदान किया था, उससे 
उन्होंने लाभ उठा लिया है। अब उनसे बैठ जाने की प्राथना की 
जानी चाहिये |? 

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि “अ्रश्र कोई नया प्रस्ताव पेश नहीं किया 
जा सकता |” इसके बाद श्री पंजातबराव देशमुख ने कहा कि “डाक्टर 
ज़यकर को नया प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।” 
भी आर. के, सिंधवा ने पन्‍त जी की आपत्ति का समर्थन किया | 

अध्यक्ष ने परिषद से पूछा कि “क्या वह सहमत है कि डाक्टर 
अयकर अपना संशोधन वापस ले लें ! हाउस मान गया और उसके 
बाद अध्यक्ष ने धोषित किया कि “जयकर और कोई वक्तव्य पेश नहीं 
क्रर सकते । १3 
; ९३२ जनवरी को विधान-परिषद में श्रपने उद्दे श्य सम्बन्धी प्रस्ताव 
पर हुईं बहस का उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक 
महत्वपूण भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहां -- 

“जो लोग विधान-सभा में शामिल होना चाहते थे, रन्‍हें काफी 
अवसर दिया जा चुका है। बदकिस्मती से अभी तक उन्होंने शामिल 
होने का कोई निर्णय नहीं किया, मुझे इसका खेद है। अ्रत्र तो मैं सिर्फ 
इतना ही कह सकता हूँ कि भविष्य में वे जब भी आना चाहे, हम 
उनका स्वागत करेंगे | वे आना चाहें तो आ सकते हैं, मगर श्रव् हम 
यह साफ कर देते हैं कि भविष्य में किसी के आने अथवा न आने का 
इन्तजार नहीं किया जावेगा और हमारी गाड़ी रुक्केगी नहीं ( करतल 
ध्वनि ) हमने काफी इन्तजार किया । ६ तम्ताह के लिए ही नहीं, कुछ 
ने सालों तक और देश ने कई पीड़ियाँ तक इन्तजार किया । आखिर-. 
कर अब हम कब्र तक इन्तजार करें ! यदि इममें से कुछ खुशहाल 


( ८५ ) 
लोग इन्तजार कर सकते हों तो करें, लेकिन प्रश्न यह है कि देश के 
भूखे नगे लोग कब्र तक इन्तजार करें [”? 

“इस प्रस्ताव में सर्वोच्च सत्ता प्रजा में निद्चित होने का प्रतिपादन 
है। किन्तु कुछ रियासतों के राजा इससे सहमत नहीं। यह आक्तेप 
आश्वयजनक है | कहना न होगा कि यदि कोई राजा अथवा कोई 
और व्यक्ति ऐसा एतराज वस्तुतः गंभीरता के साथ उठाता है तो इसमें 
समूची रियासती प्रणाली तथा नरेशों व मंत्रियों की एक साथ निनन्‍्दा 
करना पड़ेगी। ( ह् ध्वनि । किसी भी व्यक्ति का आज यह कहना 
निनन्‍्दनीय है कि उसे मनुष्यों पर राज्य करने का देवी अधिकार प्रास 
है, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हा । झिसी भी व्यक्ति के ऐसे 

मन्तव्य को सहन नहीं किया ज्ञा सकता, ( हषष ध्वनि ) यह एक ऐसी 
चीज है जिसे यह परिषद्‌ कभी स्वीकार न कर सकेगी | मुझे आशा है 
कि यदि यह चीज परिषद के सामने पेश की गदे तो वह उसे रद कर 
देगी राजा के देवी अधिकारों के बारे में हमने काफी सुना । हमने 
अतीत काल के इतिहास में भी इस बारे में काफी पढ़ा है। हमारा 
यह खयाल था कि इसका खात्मा हो चुका है। लेकिन आज भारत में 
यदि कोई इस प्रश्न को फिर उठाता है तो उससे प्रकट होता है कि भारत 
में कुछ हिस्से और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वर्तमान का खयाल किये ब्रिना 
अतीत में सरात्रोर हैं। ( हर्ष ध्वनि ) अतएव मैं उनसे एक मित्र के 
नाते निवेदन कर्रूँगा कि यदि वे अपनी इज्जत चाहते हैं तो उन्हें उक्त 
खयाल अपने दिमाग में भी नहीं लाना चाहिये। इस सम्बन्ध में किसी 
किस्म का समझौता नहीं किया जा सक्रता । ( हर्ष ध्वनि )” 

“यदि रियासतों के प्रतिनिधि विधान-सभा में शामिल नहीं हैं 
तो इसमें हमारा कोई कुसूर नहीं | यह कुसूर उस योजना का है जिसके 
अनुसार हमें काम करना पड़' रहा है । अ्त्र हमें चुनाव करना है कि 
क्या कुछ व्यक्तियों के यहाँ न आ सकने के कारणु, हम अपना काम 
बन्द कर दें ! रियासती प्रतिनिधियों के यहाँन आ सकने के कारण 
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इस प्रस्ताव पर ही इन अपितु अन्य विषयों पर भी विचार 
करना बन्द कर देना खतरनाक होगा | जहाँ तक हमारा ताल्‍लुक है 
हम चाहते हैं कि वे जितनी जल्दी आना चाहें आ सकते हैं। यदि 
वे अपनी अयनी रियासतों के ठीक ठीक प्रतिनिधि होकर आगयेगे तो 
हम उनका स्वागत करेंगे |”? 

“इस प्रस्ताव में हमने यह दावा किया है कि हम लोग सर्वतंत्र 
स्ततंत्र भारत के लिये प्रज्ञातंत्र के आधार पर विधान तैयार करेंगे । 
भारत के लिये हम और क्‍या चाह सकते हैं! कोई भी हालत क्‍यों न 
हो, हम लोग सिव्राय प्रजातंत्रीय भारत के और किसी चीज की कल्पना 
भी नहीं कर सकते | अब प्रश्न यह है कि उस प्रज्ञातंत्र का इग्लैणड 
ब्रिटिश राष्ट्र समूह तथा अन्य देशों के साथ कैसा सम्बन्ध रहेगा? 
चिरकाल से इम लोग स्वाधीनता दिवम पर यह प्रतिज्ञा लेते आ रहे 
हैं कि भारत को ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये, 
क्योंकि यह सम्बन्ध ब्रिटिश गुलामी का प्रताक है। हमने कभी यह 
खयाल नहीं किया कि हम विश्व के दूसरे देशों से अलग अलग रहें 
अथवा उन देशों का विरोष करना आरम्भ कर दें जो अब तक॑ हम 
पर शासन करते रहे हैं । आज हम लोग श्राजादी के द्वार पर खड़े 
हैं। इस नाजुक घड़ी में हम किसी भो देश के साथ सघर्ष मोल न 
लेंगे। हम सब के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेंगे | हम लोग 
ब्रिटिश जनता व ब्रिटिश राष्ट्र समूह के साथ भी मैत्री स्थापित 
करना चाहते हैं ।” 

“मैं अपना यह प्रस्ताव न केवल इस परिषद अपितु समूचे विश्व 
के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ । इस प्रध्ताव द्वारा हम यह साफ कर 
देना चाहते हैँ कि हम सब्र के साथ मैत्री चाहते हैं, हम क्रिसी के 
साथ बेर विरोध . नहीं करेंगे। हमने श्रतीत काल में काफी नुकसान 
उठाया है, हमने काफ़ी संघर्ष किया है और शायद हमें भविष्य में 
भी कोई संघर्ष करना पड़े, लेकिन एक महात्मा के नेतृत्व में इम लोगों 
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ने सब के साथ, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के साथ मैत्री व सद- 
भावना पूर्ण व्यवद्दार करने की सोची है। हम इसमें कहाँ तक सफल 
हुए हैं, यह मैं नहीं जानता, करण यह कि हम लोग कमजोर प्राणी 
हैं। फिर भी उक्त संदेश की छाए इस देश के करोड़ों व्यक्तियों 
पर पड़ चुकी है । हम चाहे कितनी ही गलतियाँ क्‍यों न कर 
बैठें, लेकिन हम इस सन्देश को भूल तो नहीं सकते। हममें से 
कुछ व्यक्ति बड़े हैं और कुछ छोटे | लेफिन हम सत्र छोटे व्यक्ति इस 
समय अनेक उच्च सिद्धान्तों के प्रतिनिष्ठि हैं । अतएव हम पर भी कभी 
बड़प्पन की छाया पड़ जाती है । और दम भी अ्रपने को बड़ा मानने 
लगते हैं। आज इस विधान-ममा में हम लोग एक. महान आदश 
लेफर उपस्थित हैं। इस प्रध्ताव में भी इसका जिक्र कर दिया गया है | 
मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव के अनुसार एक ऐसा विधान तैयार 
किया जायेगा जिससे कि हमे वह श्राजादी मिल जायेगी जिसे पाने के 
लिये हम अब्र तक कोशिश करते रहे हैं। उस आजादी के अनुसार 
सब को रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा और रहने के मकान मिलेंगे । 
इतना ही नही, सत्रको उन्नति करने का अवसर भी मिलेगा । मुझे 
आशा है कि हमारी आजादी से एशिया के दूसरे देश भी आजाद हो 
जायगे | हम लोग एक तरह से एशियाई देशों की आज्ञादी के नेता 
हो चुके हैं। ( दर्षध्वनि )। 

“यदि भारत की उन्नति नही होती है तो इस मुल्क में कोई भी 
जाति, कोई दल या कोई धार्मिक वर्ग उन्नति नहीं कर सकता | यदि 
भारत का पतन होता है तो उसके साथ हम सबका पतन होगा. चाहे 
हमारे पास कुछ ज्यादा सो्टें हो या कप, चादे हम थोड़ा फायदा उठा 
ले या ज्यादा | लेकिन यदि भारत की हालत ,ठीक रही, यदि वह एक 
आझाज।र और सजीतर, देश के रूप में रह तो हम सच्च का मला होगा 

हम किसी भी ज्ञाति या धर्म के हों | में बिधान तमा को यह नहीं 
भता रहा हूँ कि क्या करना चाहिये श्रोर क्‍या न करना चादिये ! लेकिन 
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मैं परिषद को इस बात पर विचार करने को कहूँगा कि हम क्रान्तिकारी 
परिवतेनों के द्वार पर खड़े हैं--ये परिवर्तन हर रूप मे क्रान्तिकारी 
होंगे । जब्र किसी देश की आत्मा अपने बंधनों को तोड़ती है तो वह 
विशेष रूप से कार्य करतो है आर उपको अजीब तरीके से काम करना 
चाहिये। सम्मप है कि वह विधान सभा जो विधान बनाये उससे स्वतत्र 
भारत सन्तुष्ट न हो | स्वतन्त्र भारत अपनी इच्छानुसार कार्य करेगा । 
यह विधान-सभा आगामी पीढ़ी को या उन लोगों को जोकि हमारे इस 
कार्य के उत्तराधिकारी बनेंगे, बांध नहीं सकती। अतएव इमे अपने 
कार्यों की छोटी-छोटी तफसीलों की बातों में नहीं उलभझना चाहिये | 
यदि भरशणड़े में वे बाते इमने प्राप्त की तो भी वे श्रध्रिक दिनों 
तक न टिकेंगी । सहयोग से हम मानव स्वतन्त्रता में जो प्राप्त करेंगे बह 
टिक सकता है। जिन छोटी-छोटा बातों को इम लड़ भकगड्कर ऐठ 
कर तथा धमकी दिखाकर प्राप्त करेंगे वे ज्यादा दिनों तक नहीं टठिकेंगी । 
इससे तो केवल मनझछुठाव का एक गहरी और बुरी लीक पड़ जायेगी |”? 
“मैं यही कामना करता हूँ कि यह प्रस्ताव जल्दी हो कारगर हो 
और इस प्रस्ताव के शब्दों मे वह शक्ति आ जाय कि दुनिया में यह 
प्राचीन देश अपना सम्मानजनक तथा न्याजोचित स्थान प्राप्त करे 
और मानव समाज के कल्याण तथा विश्वशाति को प्रात में स्वेच्छा 
से पूर्ण योग दे ।” 
पंडित नेहरू जी के भाषण के बाद अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
ने प्रस्ताव को मत-दान के लिए, समा के समक्ष पेश करते हुए, कहा-- 
४इस अवसर की मंभीरता तथा तथा प्रस्ताव में निद्वित प्रतिज्ञा 
की महानता को स्मरण रखिये | मुझे आशा है कि प्रत्येक सदस्य अपने 
स्थान पर खड़ा होकर प्रध्ताव पर मत देगा। 
इसके बाद विधान-परिषद्‌ के कुल सदस्य अपने-अपने स्थानों पर 
' खड़े हुए और उन्होंने शांति पूर्वक नेहरू प्रस्ताक को स्वीकर किया | 
इसके बाद जोरों से इर्ष-ध्वनि हुई । 


( ८६ ) 
नेहरू जी के उद्दश्य-प्रस्ताव पर एक दृष्टि 


नेहरू जी के प्रस्ताव को स्वीकर करके विधान-परिषद्‌ ने स्वतंत्र 
भारत के विधान की नींव स्थापित कर दी | भारतीय विधान-परिषद ने 
नेहरू जी के उस उद्दे श्य-प्रस्ताव को हृदय से स्वीकार कर लिया जिससें 
उन उद्देश्यों की घोषणा की गई है जिनके आधार पर स्वतत्र भारत 
के विधान की रचना की जायेगी । इस प्रस्ताव में बहुत ही 
महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । उसकी सबसे मुख्य 
घोषणा यह है कि भात्री भारत खतंत्र सार्वमौम प्रजातन्त्र होगा। इस 
घोषणा में भारतीय जनता की हार्दिक आकांक्षाओं का समावेश दे । 
इसके अतिरिक्त वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत का और कोई राज- 
नीतिक भविष्य हो ही नही सकता | इस घोषणा से जाहिर है कि भारत 
विदेशी प्रभुत्व के समस्त प्रतीकों को मिटाकर दुनियाँ के राष्ट्रों के बीच 
बराबरी का और पम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहता है । पूर्ण आजादी 
के लिये ही भारत की जनता ने अब तक संघ और बलिदान किये 
हैं और उससे कम पर उसे किसी भी दशा में सन्‍्तोष नहीं हो सकता | 
भारतीय जन आन्दोलन की पूर्णता प्रजातन्त्र के ही रूप में हो 
सकती थी | ब्रिटेन ने भारतीय जनता के इस अधिकार को स्वीकार 
किया है कि वह अपनी इच्छानुसार ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह में रहने या 
उससे श्रलग होने का निर्यय कर सकता है। भारत का निर्णय यह 
है कि वह संसार में सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जीवित रहना 
चाहता है| इसका यह अर्थ नहीं कि ब्रिटेन के प्रति मारत का कोई 
बैर या विरोध होगा। यदि ब्रिटेन अपने वादों “के अनुसार भारत 
की स्वतंत्रता को सचाई और सादगी से स्वीकार कर लेता है और 
उसके मार्ग में कोई अडंगे नहीं लगाता तो भारत ब्रिटेन के साथ 
मित्रता पूर्ण सम्बन्ध कायम रखेगा | इसकी यह मित्रता एक़ांगी नहीं 
होगी | भारत को बिना किसी खास गुट में शरीक हुए मानव जाति 
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की प्रगति और संसार की शांति के लिये सभी राष्टों के साथ सहयोग 
भाव से मिल जुलकर काम करना है। किन्तु यदि ब्रिटेन भारत के 
साथ श्रच्छे सम्बन्ध कायम रखेगा तो दोनों देशों के चीच हितकर 
मैत्री संभव हो सकती है | 
विधान-परिषद्‌ की घोषणा में दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह प्रति 

पादित किया गया है कि सावभोम स्वतत्र भारत, उसकी इकाइयों 
आर शासन के अंगों को समस्त अधिकार और सत्ता जनता से प्रासत 
होगी । इस प्रकार जनता को ही तमाम अधिकारों और सत्ता का खोत 
पाना गया है | कुछ राज़्ों के प्रतिनिधियों की ओर से प्रस्ताव के 
इस अंश पर आपत्ति उठाई गई है किन्तु लोक-हृदय में इतनी भयकर 
ध न्ति उत्पन्न हो गई है कि इस तरह का आपत्ति को आज कोई सुनना 
भी गवारा नहीं कर सकता। वह जमाना लद॒ गया जब कोई राजा 
लोगों पर शासन करने के अपने दैवी अधिकारों का दावा कर सकता 
था | अब तो यदि राजा अपना अ्रष्तित्त कायम रखना चाहते हैं तो 
उन्हें जनता की सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार करना द्वी दोगा। किन्तु 
राजाओं को विधान परिषद द्वारा इस मौलिक सिद्धान्त की घोषणा पर 
भयमीत होने की आवश्यकता नहीं । नेहरू जी ने स्वयं ही स्पष्ट कर 
दिया है कि भारत में स्वतत्र सार्वभौम प्रज्ञातन्त्र की स्थापना का यह 
अर्थ नहीं कि भारत के किसी भाग में राजतंत्र कायम नहीं रह सकते। 
नेहरू जी ने स्पष्ट ही कर दिया है कि सिवाय उन विषयों के जो 
भारतीय संघ को सौंपे जायेगे, उसकी सप्तस्त इकाइयों स्वशासित 
होंगी और भारतीय प्रजांतन्त्र उनके भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप 
नहीं करेगा | उस.दशा में रियासतों को यह अधिकार होगा कि वे 
चाहें तो अपने यहाँ राजतन्त्र को बनाये रखे । बर्तमान प्रगति की धारा 
में भारतीय रियासतें अपनी खिचड़ी अलग पकायें और जनमत को 
हुकराते हुए अधिक दिनों तक जीवित रहें--यह एक' कोरी कल्पना 
होगी | समय को पहचान उन्हें नेदरू जी के शब्दों मे वास्तथिकता से 
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आँखें बन्द नहीं करनी चाहिये। इनके अतिरिक्त विधान-परिषद ने 
इस प्रस्ताव द्वारा भावी विधान के लिए इन मूल बातों को स्वीकार 
किया है कि प्रजञातन्त्र भारत विभिन्न इकाइयों का एक संघ होगा, 
इकाइयाँ स्वशासित होंगी और अल्प-संख्यकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान 
किये जायेगे | ब्रिथिश मन्त्रीमिशन की घोषणा में भी यही आधार 
सन्निहित है। इसके श्रलावा विधान-परिषद ने स्वतन्त्र भारत में लोगों 
को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय और सुरक्षा प्रदान करने 
का भी आश्वासन प्रदान किया है। भावी विधान के ये मौलिक आधार 
विधान-परिष्द ने सर्वंतम्मति से स्वीकार किये हैं और उसके 
बाहर देशों में भी उनका एक स्वर से स्वागत किया गया। इमारी 
आशा यह होनी चाहिये कि विधान-परिषद्‌ उनके आधार पर ऐसा 
विधान बना सके जो देश के अधिक से अ्रधिक लोगों को स्वीकृत हो सके 
झौर उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक आकांक्ाओं को परितृष्त कर सकें ' 

कुछ लोगों ने यह आशका कर नेहरू-प्रत्ताव को दोषपूर्ण और 
अवैधानिक बताने की चेष्टा की है कि यह प्रस्ताव मंत्रि-मिशन की 
योजना के बाहर गया है और नियंत्रण की सीमा का उलंघन कर गया 
है। प्रस्ताव के प्रारम्भ में ही भारत को “सार्वभौम प्रजातन्त्र” घोषित 
करने की बात है | जिनको इसमें सीमा उलंघन का आभास मिलता है, 
उन्हें इग्लैंड के प्रधान मनन्‍त्री श्री एटली के इन शब्दों की ओर 
ध्यान देना चाहिए | एटिली के शब्दों में “भारत को स्वतन्त्र घोषित 
करने का पूरा अधिकार” है | ब्रिटिश-मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने भी 
भारतीय-विधान-परिषद को मारत के लिए, स्वतन्त्रतापूर्वक विधान 
बनाने के अधिकार को स्पष्टतः मान लिया था। शआ्राज का परिस्थिति 
में प्रजातत्र होने के अतिरिक्त भारत के सामने कोई अन्य मार्ग नहीं 
है| मध्यकालीन राजसत्ता को पुनः जीवित करने की चेष्ठा कर ऐति- 
हासिक शक्तियों के विरुद्ध जाने की गलती की आशा विधान-सभा से 
आज के युग में नहीं की जा सकती | 
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इस प्रसंग में देशी नरेशों का स्थान और स्थिति क्‍या होगी--यह 
विचार कर कैना भी आवश्यक होगा। मिशन की योजना में देशी 
रियासतों के शामिल करने की आयोजना है। विधान-परिषद्‌ उसके 
लिए प्रयत्नशील भी है | लेकिन इस प्रकार की भिन्न-भिन्न प्रणाली और 
दंग वाले अंगों *को मिलाकर हिन्दुस्तान को एक सम्मिलित राज्य 
((770707) ही बनाया जा सकता है । ऐसे संघ के लिए सघीय विषयों 
के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में संघ की अन्य सभो इकाइयों को 
अपने प्रबन्ध में पूरी स्वतन्त्रता होगी | इस सिद्धान्त को विधान “परिषद 
स्वीकार भी कर चुकी है | यह्दी सिद्धान्त मत्रि.मिशन की योजना का एक 
आवश्यक अंश है | दोनों में विरोधाभास किंचितमात्र मी नहीं है, 
अतः देशी नरेशों को अपनी सत्ता के लिए विधान परिषद की ओर से 
सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है | इस तरह की राजसत्ता पर 
सबसे बड़ा प्रहार उनकी प्रजा द्वारा ही सम्भव है। विधान-परिषद इस 
दिशा सें अपना कदम न उठायेगी। 

नेहरू प्रस्ताव की एक बात श्रौर शंका और वैधानिक तक॑ की बात 
हो चली हे । प्रस्ताव में इस बात की ओर संकेत किया गया हे कि 
प्रान्तों की या देश के श्रन्य भागों की सीमा सुविधानुसार परिवर्तित की 
जा सकती है | इस परिवर्तन का अधिकार विधान-परिषद या उसके 
द्वारा बने हुये विधान की धाराश्रों को होगा | लेकिन प्रस्ताव के शब्दों 
से यह बात साफ हो गया है कि इस प्रकार का कार्य संघ के अन्य अंगो 
की राय और अनुमति के ब्िना नहीं हो सकता है | अतः देशी नरेशों 
को इस पंक्ति से भी भयभीत नहीं होना चाहिए | 

देशी नरेशों, को यह भी सोचना चाहिए कि आज तक उनकी सत्ता 
किसी न किसी प्रकार इंग्लैंड. के राजा के नाम पर जीवित थी | वे लोग 
उन्हों. के प्रतिनिधि के हाथ की कठपुतली रहे हैं। अग्रेजों के भारत से 
चले जाने, के बाद उनका श्रपने पैरों पर खड़ा रहना अ्रसम्भव 
होगा । उनकी आर्थिक स्थिति राजनैतिक, प्रादेशिक परिस्थिति इतनी 
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ठोस नहीं है कि वे सार्वभौम सत्ता का रूप धारण कर अपने को श्रधिक 
दिनों तक कायम रख सके । यह उन्हीं के द्वित में अच्छा होगा कि वे 
अपनी राजसत्ता को बॉद कर संघ सत्ता ( [707 07 7०१07“ 
8 00ए7००४7४४०7४ ) को हस्तान्तरित कर दें। वह संघ सरकार 
राज्य के आवश्यक कार्यों को अपने द्वाथों में रक्खेगी अगैर देशी रिया- 
सतों को उस बड़े बोक से छुटकारा मिल जायगा, साथ ही उनकी 
आन्‍्तरिक स्वतन्त्रता पर भी किसी प्रकार चोट नहीं पहुँच सकती | श्रगर 
देशी नरेश नेहरू प्रस्ताव को इस दृष्टि से देखें तो उनकी शंक्रा मिमू.ल 
जान पड़ेगी । 


द्वितीय अधिवेशन के अन्य निर्णय 


नेहरू जी के महत्वपूर्ण आधार भूत उद्द श्य प्रस्ताव के सर्व- 
सम्मति से स्वीकृत हो जाने पर नेहरू जी ने एक दूसरा महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव और पेश किया | इस प्रस्ताव में परिषद की रियासत-समिति 
का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे समिति भूआन तथा सिक्किम की विशेष 
समस्याओं पर भी विचार कर सके | 


इस प्रस्ताव पर बोलते हुए नेहरू जी ने कहा कि “भूटान तथा 
सिक्किम दूसरी भारतीय रियासतों की तरह नहीं हैं लेकिन ये दोनो 
रियासर्तें भारत के संरक्षण में एक तरह से स्वतंत्र ही हैं। मैं यह नहीं 
कह सकता कि भारत से सम्बन्धित भूटान की भावी स्थिति कया रहेगी । 
यह मामला भूटान के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करने के बाद 
ही तै हो सकता है। इस मामले में किसी भी तरह की जबरदस्ती नही 
'की जा सकती | रियासती-सम्तिति के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। 
क्योंकि भारतीय रियासतों की समस्या पर रियासती प्रतिनिधि परिषद्‌ 
में आकर विचार करेंगे, किन्तु विधान-परिषद को रियाघ्ततों के अन्य 
प्रतिनिधियों, से भी विचार विमषे करने का अधिकार है ।” 
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पंडित गोविन्द वल्‍लभ पन्त द्वारा समर्थित होने पर यह प्रस्ताव 
पास हो गया | 

श्री० एन० वी० गाडगिल ने प्रस्ताव किया कि १६४६-४७ तथा 
१६४७-४८ के लिये परिषद के खर्च का तश्लमीना स्वीकार कर लिया 
जाय | इस पर श्री० के० सन्तानम्‌ ने सुझाव पेश किया कि वजट पर 
समिति की घ्थिति में परिषद को ही विचार करना चाहिये। सन्तानम्‌ 
के उक्त छुकाव का श्री सोमनाथ लाहिड़ी ने विरोध किया। डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद ने सन्‍्तानम्‌ का सुझाव मत के लिये पेश किया और 
बह स्वीकृत होगया | 

ता० २३ जनवरी को विधान-परिषद्‌ का अधिवेशन स्थगित रहा | 
ता० २४ जनवरों को श्री सत्य नारायण सिंह ने विधान-परिषद के 
उपाध्यक्ष का चुनाव करने का प्रस्ताव पेरा किया, किन्तु अध्यक्ष ने इस 
पद के लिये नाम पेश करने तथा निर्णय करने के लिये २५ जनवरी 
नियत कर दी | | 

इसके बाद परिडत गोविन्द बल्‍्लभ पन्‍्त ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
पेश किया | वह भ्रस्ताव इस प्रकार है--“ब्रिटिश मंत्रि मएडल मिशन 
के १६ मई के वक्तव्य की धारा ४० के अनुसार अ्रल्प संख्यकों व" 
नागरिकों के श्रधिकारों तथा कब्ायली व बहिष्कृत इलाकों के सम्पन्ध 
में अनेक प्रश्नों का नित्रदारा करने के लिये एक परामर्श समिति 
नियुक्त की जाय जिसमें ७२ सदस्य हों।? 
इस प्रस्ताव पर भाषण करते हुए परिड गोविन्द वल्लम पन्‍्त ने कहा-- 
“बैसे तो इस मामले पर अध्यक्ष के ठीक चुनाव के बाद ही विचार 
श्रारम्भ हो जाना चाहिये था लेकिन मुस्लिम लीग के आने की प्रतीक्षा 
में हम वैसा न कर सके | लेकिन लीग को विधान सभा में शामिल 
कराने की हमारी सभी कोशिशें बेकार साबित हुई | इस परिस्थिति मे 
भी आखिर इसमें तो अपना काये जारी रखना ही है मुझे आशा है कि 
प्रत्येक समभद्धार व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि मुस्लिम लीग को विधान 
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सभा में शामिल कराने के लिये कांग्रेस तथा विधान-सभा के सदस्यों ने 
कुछ उठा न रखा था | फिर भी लीग शामिल नहीं हुई।| इधर हम 
लोग जितनी देर करते हैं, जनता में उतनी ही निशशा फैलती हे। यह 
प्रचार लगातार किया जा रहा है कि विधान-समभ्क अवद॒य ही अ्रसफल 
होगी | इस अवस्था में विधानसभा का अधिवेशन और अधिक 
स्थमित नहीं किया जा सकता ।”” 

४(कम्रेटी के ५० सदस्य विधान-समभा द्वारा चुने जायेगे। इनमें से 
भी १६ सद॒त्य आम विमाग से चुने जायेंगे । अल्पसंख्यकों का ग्रति- 
निधित्व इस प्रकार होगा--- 

बंगाल, पंजान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त, अलोचिस्तान और 
सिंध के हिन्दू ७; संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास, बम्बई, 
आसाम और उड़ीसा के मुसलमान ७; परिगणित जाति ७; सिख ६; 
भारतीय ईसाई ४; पारसी ३; एंग्लोइन्डियन ८; केत्रायली व बहिष्कृत- 
प्रदेश १३। इस प्रकार इस कमेटी में तमाम अल्प संख्यकों तथा 
पिछुड़ी हुई जातियों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। वे अपनी-अपनी 
जाति के छ्वितों की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे ।” 

“इस परामर्श कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३ महीने के भीतर ही पेश 
कर देनी होगी | इस कमेटी के प्रस्ताव आने से पढ्विल्े कोई विधान 
तैयार न हो सकैगा |? 

“अल्पसंख्यकों के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती | इसो प्रश्न 
को लेकर भारतीय राष्ट्र की विभिन्न जातियों के बीच झगड़े पैदा होते 
हैं। साम्राज्यवाद ऐसे ही झगड़े पर पनपता है। वह ऐमे ऋणडो को 
उकसाता है | अतएव अल्पसख्यको को सन्तुष्ट किये बगैर हम उन्नति न 
कर सकेंगे । यदि १६ मई के वक्तव्य में इस प्रकार को कमेटो का जिक्र 
ने भी होता तो भी हम उसे अवश्य ही कायम करते । इस कमेट। में 
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि उनकी इच्छा के अनुसार लिये गये हैं | 

“मुझे थ्राशा है कि मारत की अल्यसंख्यक्र ज्ञातियाँ यूरोत का 
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अल्पसंख्यक जातियों से शिक्षा लेकर अपने हितों की रक्षा के लिये किसी 
बाह्य शक्ति पर निर्भर न करेंगी। उनके हितों की रक्षा की गारन्टी 
सिफ वे लोग दे सकते हैं जिनमें वे रहती हैं। ५८ » हम लोग 
जातियों के रूप में सोचते हैं, नागरिकों के रूप में नहीं | यह ठीक नहीं | 
आखिरकार नागरिकों से ही जातियाँ बना करती हैं। प्रत्येक सरकार व 
राजनीतिशज्ञ का उद्दे श्य नागरिकों की भलाई करना होता है। यदि हम 
इस चीज का खयाल रखें तो हम समझ सकते हैं कि मौलिक अधि- 
कारों का महत्व क्या है ? इन अ्रधिकारों के विकास पर ही मानव जाति 
की उन्नति निर्भर है |” , 

“इमें परिगणित जातियों तथा पिछड़ी हुईं जातियों की रास चिंता 
करनी होगी । मुझे आशा है कि यह कमेटी उच्च सिद्धान्तों को अपने 
सामने रखेगी और उससे विभिन्न जातियों में सद्भावना पैदा हो जायेगी । 
इस कमेटी के कार्य के फलस्वरूप हम उस आजाद भारत के लिये 
जमीन तैयार कर सकेगे, जिसके लिये इम जीते व मरते हैं।” 

सरदार हरनामसिंह ने पन्‍्तजी के उक्त प्रस्ताव का ग्रनुमोदन 
किया । उक्त प्रस्ताव पर श्री के० एम० मुन्शी तथा सर गोपाल स्वामी 
अयंगर आदि ने कई संशोधन पेश किये | इसके बाद प्रस्ताव के सम- 
थन में १० सदस्यों के भाषण हुए। श्री जयपाल सिंह आदि ने यह 
मांग पेश की कि आदिवासियों तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों को और 
अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । 

बहस का उत्तर देते हुए पन्‍त जी ने कहा-- 

“कमेटी के सदस्यों की संख्या क्रियात्मक दृष्टि से निश्चित की गई 
हे। वैसे तो ऐसी कमेटियों के निर्णय वोटों द्वारा नहीं बरन्‌ सर्वसम्मति 
से और पारस्परिक समझौते की भावना से किये जाते हैं ।” 

अन्त में यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों के बाद पास हो गया । 

तीसरे पहर विधान-परिषद की बैठक बन्द कमरे में हुईं और उसमें 
क्जट पर विचार-किनिमय हुआ | 
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ता» २५ जनवरी को विधान-परिषद के आरम्म होते ही डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद ने घोषित किया कि डाक्टर एच० सी० मुकर्जी विधांन- 
परिपद के उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं | इस घोषणा का करतल 
व्वनि से स्वागत किया गया | 


इसके उपरान्त डाक्टर पद्टाभि सीतारमैंया ने प्रस्ताव पेश किया 
आर कहा कि विधान-परिषद्‌ के भावी कार्यक्रम के लिये एक ऐसी 
कमेटी का नियुक्त करना आवश्यक है जो यह विचार करेगी कि विधान- 
सभा की भावी कार्यवाही कैसे चलायी जाय ! सर गोपाल स्वामी अयगर, 
श्री के० एम० मुन्शी और श्री विश्वनाथ दास इस कमेटी के सदस्य 
होंगे | उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। 


दूसरा प्रस्ताव श्री राजगोपालाचार्य ने पेश किया। प्रस्ताव का 
उद्दे श्य भारतीय संघ के विषय निर्धारित करना होगा | अपना प्रस्त/व 
पेश करते हुए राजा जी ने कहा कि “इस कमेटी को नियुक्त करना 
इसलिये जरूरी है कि संघ, प्रान्तों व समूहों के आपसी सम्बन्धों का 
स्पष्टीकरण हो जाय | मुस्लिमलीग के सदध्य गैरहाजिर हैं। लेकिन 
उन्हें भी इस कमेटी को नियुक्त करने के हमारे प्रस्ताव से किसी किस्म 
की गलत फहमी नहीं होनी चाहिये ।”” 

“मुस्लिम लीगी सदस्यों के गेरहाजिर होने का अयली कारण यह 
है कि वे ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल-मिशन की योजना में निहित शखिद्धान्त से 
ही असहमत हैं | इस योजना में उस अखण्ड' भारत का जिक्र किया 
गया है जिसमे सर्वोच्च सत्ता निहित रहेगी । ल्लीग इसके खिलाफ है। 
अन्न यदि वे इस विधान-सभा से शामिल होना चाहे तो उन्हें सबसे 
पहिले यह मानना होगा कि वे श्रखणड भारत के उसूल के पक्ष मे हैं।” 

“इसका अभिप्राय यह है कि हम लीग की कठिनाई और उसकी 
समस्या को बखूबी समझते हैं। हमें उन्हें सोचने का समय देना 
चाहिये। लेकिन इसका यह अमिप्राय नहीं कि इस आगे ने बह | यदि' 
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हम अपना कार्य बन्द कर दे तो इसका मत्तलब यह होगा कि इम अपनी 
विघान-सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें ।” 

८इस प्रस्ताव का उद्दे श्य यह है कि विधान तैयार करने में विधान- 
सभा की सहायता की जाय । इस विधान सभा का काम विश्व की अन्न. 
तक की विधान-सभाओं के काम से अधिक जटिल है| ब्रिटिश सरकार 
के वक्तव्य की छानबीन करने पर हमें ज्ञात होगा कि-- १ “-दमें अखरणड 
भारत के लिये विधान तैयार करना होगा | २--हमें ऐसा विधान तैयार 
तैयार करना द्ोगा जिसके अनुसार राष्ट्र रक्मा, यातायात और विदेशी 
मामले केन्द्र के विषय रहेंगे | केन्द्र को अपने उक्त विषयों के लिये 
पैसों के प्रजन्ध करने का भी अधिकार होगा। मह भी नियम बनाया 
गया है कि विभिन्न प्रान्त अपने जो अधिकार, समूहो के हवाले करना 
चाहेगे, कर सकेंगे । केन्द्रीय सरकारों के श्रधिकारों से अवशिष्ट अधि- 
कार प्रान्तों के रहेगे | रियासतों के भी वे श्र्िकार होंगे जो केन्द्रीय 
सरकार के न होंगे | १० वर्ष के बाद विधान में सशोधन हो सकेगा 
और इसका अधिकार भी प्रान्तो के हाथ में निहित है | यह सब बाते 
वक्तव्य की दफा १४ में प्रतिपादित हैं | उक्त कमटी को उन सध चोजों 
पर गौर करना होगा। 


श्री सत्यनारायण सिंह ने राजा जी के प्रस्ताव पर दो संशोधन पेश 
किये | पहिले संशोधन में कमेटी में लिये जाने वाले व्यक्तियों के नाझ 
पेश किये गये और दूसरे द्वरा श्रध्यक्ष को यह श्रधिकार दिया गया 
कि समय-समय पर कमेटी में जो स्थान रिक्त हों, वे उनके लिये नई 
नियुक्तियोँ करते रहे |. 


ओ जयपालतलिंह ने श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा पेश किये गये 
नामों का विरोध करंते हुए कद्दा कि “डाक्टर ज्वयकर, डाक्टर अम्बेड- 
कर और डाक्टर देश मुख के नाम भी इस कमेटी में अवश्य दी 
शामिल कर लिये जायें। प्रस्तावक श्री राजा जी ने कहा है कि शेष 
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सदस्य मुस्लिम लीग में से लिये जायेगे | कत्रायली छोत्रों के एक प्रति- 
निधि को भी इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिये ।”” 

सरदार इरनामसिह ने रूह्य कि यह कमेटी ऐसी नहीं हे कि उसमें 
कैत्रायली व साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो'। इस कमेटी 
का उद्दे श्य यह निश्चित करना होगा कि सश्न सरकार के विषय क्या हों । 

राजाजी ने उक्त संशेधनों का उत्तर देते हुए कहा कि “इस कमेटी 
में जो महानुभाव लिये गये हैं, उनका किसी भी पार्सी से कोई ताल्‍्लुक 
नहीं है और कानून बनाने में सभी विशेषज्ञ हैं। इस प्रस्ताव द्वारा 
अध्यक्ष को १० और सदस्य लेने,का भी श्रधिकार दिया गया हे । वे 
अपने इस अधिकार का प्रयोग खूब समझदारी के साथ करेंगे | 
वे मुस्लिमलीम में शामिल होने के बाद उससे भी सलाह लेंगे । रिया- 
सतों के प्रतिनिधियों का भी सवाल है। रियासती सदस्यों के शामिल 
होने पर यह कमेटी और शक्तिशालो हो ज्ञायगी | मै श्री सत्यनारायण 
सिंह के संशोधन से सहमत हूँ । मुके आशा है कि मेरा प्रस्ताव मजूर 
कर लिया जावेगा ।”” 

इसके बाद राजा जी का अ्रस्ताव स्वीकार होगया | 

श्री सत्यनारायण सिंह ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि 
विधान-सभा का अधिवेशन अग्रैल तक के लिये स्थगित कर दिया 
जाय और श्रप्नैल में भी तारीख निश्चित करने का अधिकार अध्यक्ष 
को दिया जाय । सेठ गोविन्द दास ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया | 
ओ सन्तानम्‌ ने व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति उठाते हुए कहा कि अधि- 
वेशन अनिश्चित तारीख तक के लिये स्थगित नहीं किया जा सकता | 
सर एन० गोपाल स्वामी अयगर ने श्री० के० सनत्द्ानम्‌ का समर्थन 
किया | लेकिन अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि उनके लिये अभी से 
कोई तारीख निश्चित कर देना संभव नहीं। मैं तारीख बाद में 
निश्चित करूँगा | 

श्रो० एच० बी० कामठ ने कहा कि इम सभी लोगों का सहयोग 
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चाहते हैं किन्तु उसके लिये हम विधान-सभा को सर्पमित करने के 
पक्त में नहीं है | इसलिये में यह सशोधन पेश करता हैँ कि अ्रप्रेल 
के बाद विधान-सभा की बैठक स्थगित न की जाय [”” 


श्री सत्यनरायण सिंह ने कह्टा कि “श्री कामठ आदि ने जो विचार 
प्रकट किया उन सत्र पर पहिले से ही विचार कर लिया गया है। 
अतएव में श्री कामठ से श्रपील कर्रूगा कि वे अपना संशोधन 
वापस ले लें ।” 


श्री० कामठ ने अपना संशोधन वापस ले लिया और श्रीं० सत्य- 
नारायण सिह का प्रस्ताव पास हो गया । 


अधिवेशन स्थगित होने से पहिले अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
ने उपाध्यक्ष चुने जाने पर डाक्टर एच० सो० मुकर्जी को बचाई दी। 
डा० अलबन डी० सौजा, तथा श्री विश्वनाथ दास ने भी बधाइयों दी | 


डाक्टर मुकर्जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि “मैं पहिले 
साम्प्रदायिक वादी ईसाई था। लेकिन जब मैने गरीब ईसाइयों की 
हालत देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ऊनकी हालत भी वैसी ही हे जेसी 
कि गरीब हिन्दुओं तथा मुसलमानों की | इस पर में साम्प्रदायिकता को 
छोड़कर राष्ट्रवादी बन गया | 


अधिवेशन समाप्त होने से पहिले डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा 
कि “मुझे श्री सोमनाथ लाहिड़ी ( कम्यूनिस्ट ) का एक पत्र मिला हे 
जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि मेरे मकान की युलिस ने तलाशी 
ली और विधान-सभा से सम्बन्ध रखने वाले कई कागज उठाकर ले 
गईं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्‍या विधान-सभा के अध्यक्ष एक 
विधान-सभा के सदस्य के अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ करेंगे ! 

मेने यह मालला वेधानिक सलाइकार के हवाले कर दिया और 
उन्होंने अपना रुक्‍का अभो भेरे पास भेजा है। में उसे देखेंगा और 
नईचय करूँगा कि क्‍या सुभे कोई कदम उठाने 'का अधिकार है? 
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यदि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी करने का अधिकार नहीं है 
तो मै श्री सोमनाथ लाहिड़ी को सूचित कर दूँगा । 

इसके बाद विधान-परिषद अप्रेल मे अनिश्चित तारीख तक के 
लिये स्थगित होगई | के 

“7““»कै९-+: 
द्वितीय अधित्रेशन के बाद की तत्सम्बन्धी 
परिस्थितियों पर एक <ृष्टि 
मुस्लिम लीग की रवेया 

२६ जनवरी को मुस्लिम-लीग के मन्‍्त्री श्री लियाकत अलो खाँ 
ने अपना वक्तव्य देते हुए बताया कि कांग्रेस ने अभी ६ दिसम्बर के 
सरकारी वक्तव्य को स्वीकार नहीं किया | इसी तरह के वक्तव्य अन्य 
मुस्लिम-लोगी जिम्मेदार नेताओं ने भी दिये हैं। इस गलतफहमी को 
दूर करने के ज्िणए मौलाना आजाद ने निम्न वक्तव्य देते हुए कहा 
है कि---“इस दिशा में जो शंकाएँ प्रकट की जारही हैं वे निराधार एवं 
दुर्भाग्य पूर्ण है | कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य 
को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है |” 

“ब्रिटिश भिति-मिशन के १६ भई के वक्तव्य में यह कहा गया हे 
कि अपनी प्रारंभिक बैठक के बाद विधान-परिषद तीन ग्रूप में बट 
जाग्रेगी । और ये श्रेणियों यइ निश्चित करेंगी कि प्रान्तों की गुटबन 
हो यान हो। यदि गुट्बन्टी करने का निश्चय हो और उसके लिये 
विधान भी बन जाय तब भी प्रान्तों को अधिकार होगा कि ये विधान 
के अन्तंग्रत प्रथम चुनाव होने के बाद वे अपने को गुट से अलग करनलें |” 

“अब सवाल यह है कि इस सम्बन्ध सें ग्रप निर्शय किस 
प्रकार करेंगे | कांग्रेस का मत यह है कि अन्तर्गत्‌ प्रान्त के प्रतिनिधि 
एक इकाई की तरह काम करेंगे कि उनका प्रान्त गुट में शामिल हो 
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या न हो | इसके विपरीत लीग और मंत्रि-मिशन का मत यह है कि 
श्रेणी में निणय साधारख बहुमत से किया जायेगा । और प्रान्तों को 
प्रथम चुनाव के बाद ही गुट से बाहर निकलने का अधिकार होगा । 
आखाम की पैरेशानी का यही मुख्य कारण है। उसे भय है कि “सी” 
अणी में बज्ञाल का बहुमत है इसलिये वह विधान का निर्माण इस 
प्रकार करेगा कि आसाम का बाद में गुट में से निकल सकना असंभव 
हो जाय । भारत मंत्री और सर स्टैफर्ड क्रिप्स दोनों ने ही ब्रिटिश 
पालियामेंट के समक्ष दिये गये अपने वक्तव्यों में यह त्रिलकुल स्पष्ट 
कर दिया हे कि प्रान्तों के गुट से बाइर निकल सकने के अधिकार में 
किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जानी चाहिये और यदि किसी ऐसे 
विधान की बनाने की चेष्टा की गई जिससे प्रान्तों के इस अ्रधिकार में 
किसी प्रकार की बाधा पड़ने का मय हो तो वह १६ मद्दे की सरकारी 
घोषणा के विरुद्ध होगा, कांग्रेस ने अपने ६ जनवरी के प्रस्ताव में 
ब्रिटिश सरकार द्वारा ६ दिसम्बर को की गई सरकारी घोषणा की 
व्याख्या को स्वीकार कर लिया और मान लिया कि गुट में निर्णय 
साधारण बहुमत से ही होगा ।?? 

“इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि काग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के ६ 
दिसम्बर वाले वक्तव्य को पूरी तरह मान लिया है और मुस्लिम लीग 
के लिए, विधान-परिषद्‌ से बाहर रहने का कोई बहाना नहीं रह गया 
है। मुझे आशा है कि लीग की कार्यकारिणी-समिति अपनी २६ जनवरी 
की बैठक में मुल्क की मौजूदा हालत पर शांति के साथ विचार करेगी 
आर निश्चय करेगी कि लीग कौंसिल का वह प्रध्ताव जिसमें विधान- 
परिषद्‌ से अलग रहने का निर्णय किया गया था, वापस ले लिया जाय |” 

जिन भारतीयों को इस बात की शंका है कि विधान-परिषद स्थगित 
कर दी जायेगी, क्योंकि मुस्लिम लीगी रुकावट से देश चिन्तित हो उठा 
हे, शंका का समाधान करते हुए २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के 
संमारोह के सिलसिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्मीकता के 
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साथ उक्त शंका का समाधान करते हुए घोषित किया है--“जितनी 
भी आाधाएँ हमारे सामने आरही हैं उनसे हमारा काम बन्द नहीं दोगा । 
हमारा काम लगातार जारी रहेगा । 

अखिल भारतीय मुस्लिम-लीग की कायकारिंणी, ने ३१ जनवरी 
१६४७ को देश के वैधानिक प्रश्न पर तीन इजार शब्दों का एक लम्बा 
अस्ताव प्राप्त करते हुए कहा कि “काग्रेंस ने ब्रिटिश-मंत्रि सिशन को 
१६ मई की घोषणा की ६ दिसम्बर को की गई सरकारी व्यख्या को 
स्वीकार नहीं किया है इसलिये वह मंत्रि-मिशन के उस वक्तव्य पर 
अपनी स्वीकृति बापस लेने के फैसले पर पुनः विचार करने के लिए, 
अखिल भारतीय मुस्लिम-लौग कौंसिल की बैठक बुलाने में कोई लाभ 
नहीं समझती । 

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि “लीग-कार्यकारिणी काग्रेस 
महा-समिति के प्रस्ताव को एक शब्द जाल तथा बेईमानी से भरी हुई 
चाल समभती है जो कि ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लोग और लोकमत 
को धोखा देने के लिये चली गई | 

लीग कांर्यकारिणी का कहना है कि “विधान-परिषद जिसमें केवल 
कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व है, प्रारभिक अ्रवस्था में ही सिद्धान्तों और 
कार्य-प्रणाली के बारे मे फैसला करके उन मर्यादाओं का उल्लघन कर 
चुकी है जो कि १६ मई के वक्तव्य द्वारा परिषद के कार्यों और अधिकारों 
के बारे में लागू की गईं थी और इस प्रकार विभागों के कार्यों और 
अधिकारों को ठेस पहुँची है ! ऐसी इरकतो से काग्रस अ्रनत्न से पहिले 
ही विधान-परिषद को एक ऐसी बेदज्ञी चीज में परिवर्तित कर चुकी है, 
है, जो मिशन-योजना से ब्रिलकुल ही भिन्न है। 

“अतः लीग कार्यकारिणी अपील करती है कि ब्रिटिश सरकार मत्रि 
मिशन द्वारा घोषित वेधामिक योजना को असफल घोषित करदे क्योंकि 
न तो कांग्रेस ने १६ मई की ब्रिटिश सरकार की घोषणा ही स्वीकार 
की हे न सिखों ने ही और न दलित वर्ग ने ही। चु कि विधान-परिषद 
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के चुनाव और उसकी वैठक बुलाना अवैधानिक था तथा विधान-सभा 
को जारी रखना और उसकी सारी कार्यवाई और उसके फैसले अवैध, 
नियम विरुद्ध व गैर कानूनी है, इसल्लिए उसे तुरन्त भक्ल कर 
देना चाहिये |” 


लोग कायसमिति के प्रस्ताव पर एक दृष्टि 


ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य को कांग्रेस द्वारा स्वीकार 
कर लिये जाने के बाद कुछ लोगों ने यह आशा प्रकट की थी कि 
मुत्लिमलीग मन्त्रिमिशन की योजना को अ्रस्वीकार करने के निर्णय 
पर युनर्विचार करेगी और विधान-परिषद के कार्य में सहयोग देने को 
तैयार हो जायेगी | किन्तु यह आशा बिलकुल ही निमूल निकली । 
लीग -कार्य-समिति की बैठक इतने विलम्ध से बुलाये जाने का अर्थ 
ही यह था कि लीग की नियत ही साफ नहीं थी | विधान-परिषद ने 
उद्दे श्यो सम्बन्धी अस्ताव तथा कुछ नियमों और कमेटियों की नियुक्ति 
का कार्यक्रम केवल इसीलिये स्थगित कर दिया था कि मुस्लिमलीग के 
प्रतिनिधियों को विधान-परिषद में आने का मौका मिल जाय | मुस्लिम 
लीग चाहती तो विधान-परिषद्‌ के द्वितीय अधिवेशन-- २० जनवरी 
के पूर्व ही अपना निर्णय कर सकती थी किन्तु उसकी अडंगेब्राजी की 
नीति को छोड़ने का कोई भी इरादा नहों था | उसको अन्दरूनी इच्छा 
तो यह थी कि विधान-परिपद्‌ को सभी आरंभिक कारवाइयों निब्रद 
देना चहिये और उसके बाद उन्ही निर्णायों के आधार पर यह नई 
शिकायत खड़ी करके रोड़ा अटका देना चाहिये कि चू कि विधान- 
परिषद्‌ ने एकतर्फा निर्णय कर लिया है, लीग उसमे शामिल नहीं 
हो सकती | 


मुस्लिमलीग-कार्य-समिति ने पणिडत नेहरू के उद्दे श्य अ्रस्ताक 
पर आपत्ति की है। लीग कार्य-समिति का कहना है कि वह मन्दि! 
मिशन की योजना और उसके अधिकारों के बाइर की वस्तु हे; 
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मुस्लिमलीग ने अपने कथन के पक्ष में कोई दलील नही दी है और 
ने यह बताया दे कि किस प्रकार यह प्रस्ताव मन्त्रि-मिशन की योजना 
की सीमा से बाहर जाता है | क्‍या मुस्लिमलीग यह कहना चाहती है 
कि विधान-परिषद प्रजातन्त्र की घोषणा नहीं कर सुकती और क्‍या 
मुस्लिमलीग भारत पर इ'गलैड के राजा की छुत्रह्लाया बरकरार रखना 
चाहती है ! क्‍या उसे इस पर आपत्ति है कि भावी भारत में शासन 
के समस्त अधिकार जनता से प्राप्त होंगे ! यदि मुस्लिमलीग का' उत्तर 
इन प्रश्नों के बारे भे स्वीकारात्मक हो तो उसे अपनी स्वीकारोक्ति 
साइस के साथ प्रकट करना चाहिये। विधान-परिषद ने जो कमेटियां 
नियुक्त की हैं, उनमें लीग के प्रतिनिधियों के लिये स्थान खाली रखे 
गये हैं और यदि मुस्लिमलीग ने विधान-परिपद्‌ में शामिल होने का 
निर्णय किया होता तो उन कमेटियों में लीगी प्रतिनिधियों को आसानी 
से शामिल किया जा सकता था | वास्तव में विधान-परिपद ने कोई 
ऐसे नियम नहीं बनाये हैं जो विभागों के अधिकारों को छीनने 
वाले हों। यदि कोई ऐसा नियम बना भी हो तो वह संशोधित 
दी सकता है | उत्का उत्तरदाय्ित्य काग्रेस पर क्‍या है ? मुस्लिम लीग 
का विधान-परिषद्‌ से अलग रहना और उसके बाद विधान-परिषद की 
कार्यवाहियों को अपने शामिल न द्ोने के कारण गैर कानूनी तथा 
तथा अवैध बताना बेईमानी के अलावा क्‍या हो सकता है. जिंतका कि 
लीग कार्य-सप्रिति ने कांग्रेस पर आरोप किया है। मुस्लिम लीग 
चाहती ही यह थी कि विधान-परिषद की बैठकें ही न हो सके । जब 
परिषद को बैठके दृढ़ता पूर्वक आरंभ हो गई तो लीग की मन्शा यह 
रही कि परिषद्‌ का कार्य किसी तरह रुक जाय किन्तु देश के दूसरे 
लोग जिन्हे देश की आजादी की भूख है, ऐसा न कर सके | मुस्लिमः 
लीग अंग्रेजों की गुलामी में विश्वास और सनन्‍्तोष कर सकती है किन्तु 
जो लोग देश को जल्दी से जल्दी अजाद देखना चाहते हैं वे उसकीः 
निरन्तर की बहाने और अडुंगेबाजी के चक्कर में नहीं आ सकते ) 
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मुस्लिम लीग कार्य समिति की खास आपत्ति यह है कि काग्रेस 

ने ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 

नही किया है | विवाद विधान-परिषद के विभागों की कार्य पद्धति से 

सम्बद्ध था और ब्रिटिश सरकार ने कारये-पद्धति की जो व्याख्या की 

है उपे कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । कांग्रेस के प्रस्ताव 

में प्रान्तों पर दब्नाव न ड्रालने की जो बात कह्टी गई है, उसका कांग्रेस 

की उस स्वीकृति पर कोई असर नहीं पड़ता | यदि मुस्लिम लीग फेवल ' 

अपने बहुमत के बलपर विभार्गों मे प्रान्तों के अधिकारों को इड़पना 

और मनमानी करने का इरादा नहीं रखती थी तो उसे ऐसा स्पष्ट कर 

देना था, जिससे आसाम, सीमाप्रान्त और सिखों को आश्वासन मिल 

जाता और सबकी सदूभावना और सहयोग से विधान-परिषद का कार्य 

सुचारु रूप से चल्नता | किन्तु इस सीधे सार्ग को ग्रहण करने के बजाय 

लीग कार्य-समिति कांग्रेस को ही बदनाम कर रही है। लीग ने यह 

भी शिकायत की है कि काग्रेस ने भविष्य में उठने वाले मतमेदों के 

“निराकरण के लिए सघ-श्रदालत के पास जाना स्वीकार नहीं किया 
है किन्तु यह मंत्रि-मिशन की योजना का कोई आ्रावश्यक अंग नहीं है । 

विभागों की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में खुद मुध्लिमलीग ने संघ-अदालत 

का निर्णय मानने से इन्कार कर दिया था । मतभेद उत्पन्न होने के 

'पहिले ही मतभेदों का भूत खड़ा करने का काम मुस्लिमलीग ही करती 
आई है, जो अपनी पूर्व निर्दिष्द कल्पना को पूरा करने के लिये हर- 

तिनके का सहारा दर ढ़ने को व्यग्र हे। मुस्लिमलीग कार्य-समिति ने 
ब्रिटिश सरकार से अनुनय की है कि बह विधान परिषद्‌ को भंग कर दे । 

ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिसलीग को बढ़ावा देने और खुश करने के 

लिये बहुत कुछ किया है किन्तु यदि वह चाहे तो भी विधान-परिषद को 

भद्ध करके विश्व में अपने आपको लज्जित तथा नत मस्तक नहीं 

करायेगी । विधान परिषद्‌ को भंग करना अरब ब्रिटिश शक्ति के बाइर 
की बात है। लीग की सारे अडुंगेबाजी और विरोध के बावजूद विधान- 
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'परिषद तत्न तक भंग नहीं होगी, जब तक वह स्तंत्र भारत का विधान 
बनाने का अपना निर्दिष्ट कार्य पूरा नहीं कर लेती; ब्रिटिश सरकार 
विधान परिषद पर हाथ डालकर मारत को राष्ट्रीय शक्तियों को संघर्ष 
'के लिये चुनौती नहीं दे सकती । न 

मुस्लिमलीग कार्य समिति के इस श्रदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय पर 
सम्मति प्रकट करते हुए महात्मा गाधी ने ४ फरवरी को कहा कि “मै 
मुस्लिमलीग से यह श्रपील करूँगा कि वह विधाननपरिषद में शामिल 
हो और अपना मामज्ञा पेश कर विधान-परिषद की कार्यवाही को प्रभा- 
बित करे | जब तक लीग तलवार के कानून-हिंसा-पर अवलम्बित नहीं 
हो जाती और मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती, तत्र तक 
लीग तथा शेष भारत का कर्तव्य है कि वह विधान-निर्माण में सहयोग 
दे कि ब्रिटिश सरकार विधान-परिषद सम्बन्धी सरकारी घोषणा-पत्र के 
अनुसार कार्य करने को बाध्य है और मुझे आशा है कि भारत के साथ 
ईमानदारी का व्यवहार करने का बचा खुचा श्रेय भी वहन खो बैठेगी |” 

इसी प्रकार देश तथा विदेश के राजनीतज्ञों तथा श्रन्नों ने भी लीग 
की कार्य-समिति के इस फैसले की अदूरदर्शिता एवं अडंगा नीति की 
दीव्र आलोचनाएँ की हैं । 

धारा-सभा में हर प्रश्न पर मुस्लिमलीगी सदस्यों ने कांग्रेसी मिनि- 
स्टरों का विरोध करना आरम्म कर दिया और राजा गजनफर अली 
जैसे अन्तर्कालीन सरकार के मंत्री ने उत्तेजनात्मक भाषण «देने श्रारम्भ 
कर दिये | इसका परिणाम यह हुआ कि अन्तर्कालीन सरकार में गहरी 
तनातनी का वातावरण उपस्थित हो गया और कार्य चलाना श्रसम्मव- 
सा प्रतीत होने लगा | इस परिस्थिति को देखकर पशिडत जवाहरलाल 
नेहरू ने अपने श्रन्य मंत्रियों की सलाह और दस्तखतों से एक के चाद 
दूसरा--ऐसे दो पत्र वायसराय को लिखे कि या तो लीग को विधान- 
परिषद्‌ में शरीक कराया जाय और नहीं तो अन्तर्कालीन सरकार से भी 
इन्हें निकाल दिया जाय | यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इम सभी 
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“देशी राज्यों पर सावभौमता भी जून श्६४८ को समाप्त हो 
जायेगी” लेकिन साथ ही यह मी बतलाया गया हैं कि “बीच के समय 
में रियासतों के मामले अलग अलग समभौतों द्वारा तै किये जा 
सकते हैं। सम्राट की सरकार जिन्हे सत्ता सौपेढ्ी उनसे अलग 
समभौते करेगी | ह 

इस घोषणा पर देश के प्रमुख नेताओं की राय अच्छी - रही और 
उन्होंने इठ घोषणा का स्वागत किया | पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 
एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए. २३ फरवरी को बताया कि---“निस्संदेह 
इस निश्चय से दूरदशिता पूर्ण परिणाम निकलेगे और सब सम्बद्ध 
जनों पर इस घोषणा से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है। हम 
सबके लिये यह एक चुनौती है और इम वीरता के साथ इसके लिए 
तैयारी करेंगे | मेरा विश्वास है कि इस सब्र मिलकर इस दायित्व को 
संभालने का प्रयत्न करेंगे और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे |” 

“उन लोगों को जो अब तक श्रलग हैं, इम' सहयोग देने के लिये 
निमंत्रित करते हैं और सब्न से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भय 
आर सन्देह को त्याय कर इस ऐतिहासिक कार्य साभोदार बनें 
जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर हम एक महान राष्ट्र बन जायें |” 

ब्रिटिश सरकार ने अपने राष्ट्र की ओर, से भारतीय लोगों के 
लिये अबनी सद-इच्छाएं व शुभकामनाएँ प्रकट कर दी हैं। हम 
काफी समय से लड़ते-कगड़ते आ रहे हैं किन्तु अब इम हृदय से 
आशा करते हैं कि अब ऋगड़ने का समय बीत चुका है। हम एक 
शांति एश परिवतन काल की आशा कहते हैं और चाहते हैं कि भविष्य 
से ब्रिठिश राष्ट्र के साथ हमारे ऐसे मैत्री पूर्ण सम्बन्ध रहेंगे जिससे 
दोनो देशों को परस्पर लाभ पहुँचेगा और विश्व भर में शांति स्थापित 
होने में सहायती मिलेगी | 

तारीख २४"फरवरी को हेमचर में प्रार्थना-सभा में भापण करतें 
हुए महात्मागाधी ने ऐटली की घोषणा पर अपने विचार प्रकट कऋस्ते 
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हुए कहा-- इस वक्तव्य से देश की भिन्न-भिन्न पार्टियों पर यह बोभ 
आ पड़ा हे कि जैसा ठीक समझें करें | भारत भें ब्रिटिश शासन का 
अन्त जून सन्‌ १६४८ अथवा उससे पहिल्ले ही हो जावेगा | स्थिति को 
सम्भालना या बिगाड़ना अत्र भारतीय पार्टियों पर ही निर्भर है। अब 
मेरी अपनी यह राय है कि यदि हिन्दू और मुसलमान बिना बाइरी' 
दबाव के आपस में मिल जायें तो उससे केवल उनकी राजनीतिक स्थिति 
में ही सुधार न होगा वरन्‌ इसका प्रभाव समम्त भारत तथा सम्भश्नतया 
विश्व भर पर पड़ेगा । संसार में ऐसी कोई शक्ति नही जो हिन्दू-मुसल- 
मार्नों की संयुक्त इच्छा को दाल सके |” 


' उक्त घोषणा पर स्पष्ट तो नही पर एक प्रेस काफरेन्स में वक्तव्य 
देते हुए मि० जिच्ना ने कह्य कि “इन सब्च कंगड़ों का अन्त भारत के 
विभाजन से ही हो सकता हे -- एक हिन्दुस्तान और दूसरा पाकिस्तान |” 

इसका स्पष्ट मतलब्न यइ हुआ कि ऐटली की घोषणा से मुस्लिम 
लीग में असन्तोष रहा | 


ता० २४-२६ फरवरी को लाड सभा में भारत पर विवाद हुआ 
जिसमें मि० ऐटली की घोषणा की गहरी आलोचना की गईं। इसका 
जवात्र देते हुए भारत मंत्री लाड पेथिक लारेन्स ने कहा कि--“यदि 
हम और आगे बढ़े तो इमे भारतवर्ष की भिन्न-मिन्र पार्टियों की सदू- 
इरछा और सहयोग पर क्शिवास करना ही चाहिये। यदि इम ऐसा 
नही कस्ते तो इसका मतलब्र हुआ कि हमें फिर सारे भारतवर्ष में पढिले 
की तरह ही गिरफ्तारियाँ, सजायें व बिना सजा दिये नजर बन्दी आदि 
का उस संस्था से सामना करना पड़ेगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की 
भारत में मानी हुईं संस्था हे। 

“हमें बिश्वस्त सूत्रों से जो पता चला हैं उससे यह ध्यष्ट हो चुका 
है कि इम भारतवर्ष में अब १६४८ से आगे अपना आविपत्य कायम 


नहीं रख सकते । 
| 
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“मैं यहाँ परिदत नेदरू के सभी प्रेस-वक्तव्यों को उद्धृत नहीं 
कर सकता पर इतना अवश्य कहूँगा कि वे सभी वक्तव्य उत्साइ-प्रद 
एब् स्वागत के योग्य हैं |”? 

“एऐटिली के घोषणा पत्र को सावधानी से पढ़ने के बाद भी यदि 
मुस्लिमलीग समझती है कि उसे पाकिस्तान मिल जायेगा तो इसमें मुझे. 
बहुत ही आश्चर्य होगा |” 


लाडे सभा की भारत विषयक बहस पर एक नजर--- 


इस महान उलमे हुए समय में एठली के भाषण को गौर से पढ़ने 
पर यह स्पष्ट हो जाता दे कि अंग्रे ज भारत से जाने को तो तैयार हैं, पर 
उसे हर तरह विभाजित करके ही जाना चादते हैं। अ्रत्र यह काये भार- 
तीयों का है कि वे इस उलमे हुए समय को देखकर अपने देश-प्रे म का' 
परिचय देते हुए इस विभाजन को यथाशक्ति रोकने की चेष्टा करें ।' 
वास्तव में यह भांरतीयों का ही कायये है कि वे चाहें तो अग्रेजो का 
भारत से गमन निर्विष्न भी हो सकता है। एटली ने यद्द तो कह दिया 
कि वे जून १९४८ में भारत छोड़ देंगे पर यह दुर्भाग्य की बात है कि 
उन्होंने यह नहीं कहा कि इस बीच के समय में उनके शान्ति से चले 
जाने के लिये उन्होंने किन उपायों का सहारा लिया है | 


जिक. 


लार्ड पेथिक लारेन्स ने लार्डसभा में ज्ञो भाषण दिया है वह 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को करारी द्वार का प्रतीक है । मिं० कैसी ने कहा 
था कि “ इस समय अंग्रेज मारत में बिना शक्ति के शासन कर रहे हैं 
और वे श्रत्र उस शक्ति को किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते | इसलिए 
उन्हे अब अपनी शक्ति के मोह को त्याग ही देना चाहिये |[--पर 
यह सच नहीं है। उन्हे शक्ति तो लाजिमी तौर पर छोड़ना दी है पर 
शरारते थोड़े ही छोड़ना है | वे बराबर अपनी चालों का उपयोग किये 
जा रहे हैं। इम ऐसा कभी भी मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने जो 
वक्तव्य दिये वे सभी ईमानदारी से मारत-परित्याग करने के विषय मे 
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सच्चाई के प्रतीक हैं | भारतीयों ने उनके वक्तिष्यों का महन इसलिये 

स्वागत किया है कि वे भारत छोड़ रहे हैं | टैम्बलवुड ने लाड्ड सभा में 

अल्प-संख्यकों, सिविल सरविस, व्यवस्था आदि का जिक्र करके 

भारतीयों को श्रयभीत करने की चेष्डा की है। उन्होंने रियासतों 

के भविष्य, दलित बर्गों के हितों, विभाजन आदि पर भी छाफी 
विष डगला हे । लेकिन टैम्बलवुड इससे अच्छा और कोई वक्तव्य दे 

ही नहीं सकते थे । वे ऐसे सुझावों का स्वप्न भी कभी नही देख पाते जो 

भारतीयों को स्वीकृत हो सके । यद्यपि धोषणा में अंग्रेजों ने भारत के 
विभाजन का खुला विरोध किया है पर उनकी शरारतों से साफ जाहिर है 

कि वे उसके डुकड़े करने पर ठुले हैं | श्रब यह भारतीयों की श्रक्‍्ल की 

परीक्षा का समय है। उन्हे अंग्रेजों दारा दिये गये विष के घड़े को 

अमुत में बदल कर बता देना है | जब्च अंग्रेजों ने भारतीयों की मुख्य 

माग-स्वतन्त्रा--को स्वीकार कर लिया है तो हमें साहत के साथ 

उनकी श्रन्य शरारतों को नष्ट करते रहने के लिये तत्पर रहना चाहिये । 
लाड सैम्यूअल ने कई देशों के उदाहरण देकर यह बताने की चेष्टा 

की है कि मारतीयो को स्वतन्त्रता प्रदान करके क्या वे रक्तपात कराना 
चाहते हैं ! इम लाड सैम्यूअ्रल से कहना चाहते हैं कि भारत का एक 

मात्र हिंत “संघ निर्माण में हे, उसके विभाजन आदि में नहीं । यदि 
यह नहीं हो सका तो सैम्यूअल साइबर को जान लेना चाहिये कि ऐसा 

उनके द्वारा लीग को हर तरह बढ़ावा देने के कारण ही न हो सकेगा | 

लाड पेथिक लारेन्स के वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात यह थी 

कि वे यह देखना चाहते हैं कि एटली ने जिस उद्देश्य से २० फरवरी 
की घोषणा की है, उस उद्देश्य में उन्हें सफलता के कुछ आसार 

दिखाई देते हैं या नहीं । यदि उन्हें उसमें सफलता दिखाई न देगी तो 

फिर वे दूसरे मांग के अनुसरण को चेष्टा करेंगे। वे चाहे जिस मार्ग 

का भविष्य में अनुसरण करें पर हमें आशा है वे “भारत छोड़ो” 

श्रस्ताव को ही रद कर देने की कोशिश नहीं करेंगे। महात्मा 
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साधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने २० फरवरी की घोषणा को 
भारतीय प्रधान दलों में मैत्री कराने का अन्तिम अवसर समभकर 
स्वीकार की है। पर अब की बार सहयोग के मार्ग में पहिला कदम 
बढ़ाने का कार्य मुस्लिमलीग का है | हमें ग्राशा"“ हे कि इस 
घोषणा को मुस्लिमलीग संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के सैक्रेटओी आफ 
स्टेट जनरल माशंल के वक्तव्य की भावना के अनुरूप ही अहण 
करेगी । आन्तरिक ऋूगढ़ों से भारत की हानि है और विभाजन के 
असंख्य आपत्तियों का सामना अवश्यम्माबी है। लेकिन इन सब बातों 
के वाबजूद हमारा तो लार्ड-सभा के अनुदार दल से यही कहना है कि 
भारत के तमाम पार्टियों ने उनके भारत छोड़ने के निश्चय का स्वागत 
किया है। जिन्‍ना साहब ने उक्त घोषणा पर अ्रमी तक अपना कोई भी 
वक्तव्य नही दिया है बल्कि वे अभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी 
राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के संरक्षुण के ही ठोल पीट रहे हैं। परन्तु सारे 
भारतबषे की सामुहिक राय एक स्वर में “भारत छोड़ो” के ही पक्त में है। 
ऐटली के वक्तव्य में “भारत छोड़ो” का अर्थ “भारत से ब्रिटिश 
फोजो का हटाया जाना” किया गया है| भारतीय उनके इस अ्रर्थ का 
स्वागत करते हुए! स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि वें सफलता पूर्वक गमन 
न हो सकने के अभाव से किसी मी मार्ग को अपनायें, हमें उसमें कोई 
एतराज नहीं, पर उनका यहाँ से जाना पूर्ण और अन्तिम ही होना 
चाहिये। अपनी घोषणा में एटली ने भारत छोड़ने की प्रणाली का 
स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, इसी से इस शंका का जन्म होता है कि 
कहीं अग्नें जो का इरादा इस दरवाजे से निकलकर पीछे के दरवाजे से 
फिर से घुस आने का तो नहीं है | हम एटली के इरादे को केस जान 
सकते हैं, लेकिन साम्राज्यवाद की प्रकृति को तो खूब जानते हैं | उस नाते 
से हमारा कददना यही है कि हमें हर वक्त आने वाली प्रत्येक रुकावट 
का सामना करने को तैयार रहना चाहिये। हमें ज्ञानना चाहिये कि ' 
हमारे ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारी पड़ने वाली है। लेकिन स्वतंत्रता के 
१४ 
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आगे जिम्मेदारियों का मूल्य नगण्य ही होता हे । हो सकता है कि 
बरसों इम एक न हों, शो सकता है कि देश रक्तपात से सराबोर दो 
जाय, हो सकता है कि हमें घोर मुसीबर्तों का सामना करना पड़े, यह भी 
हो सकता है हमारे दिल एक दूसरे से बहुत दूर द्वो जायें लेकिन अन्त 
में भारतीयों को स्वतंत्र ही होना है, उन्हे एक होना हे, सम्मिलित होना 
है | इसे न तो लीग ही रोक सकती है ओर न ब्रिटेन का अनुदार दल । 

“घर स्टैफर्ड क्रिप्स के शब्दों में समय निधोरित कर 
देने से भारतीयों को अपने मतभेदों को दूर करने का 
अवसर मिक्लेगा। अब हम भारत के मामले में अत्यन्त ही 
विपम और अन्तिम स्थिति में पहुँच चुके हैं। अ्रत्न हमें अपने 
कार्य की अपने देश, भारत तथा शेष विश्व के सामने परिणाम 
देखने की जोखभ उठानी ही चाहिये। इमें अपने मतभेद अब उन 
कार्यों के करने से रोक नही सकते, जिनको इम न्यायोचित मानते हैं | इस 
उलके हुए समय में इमें अपने देश वासियों और मारत को यह नहीं 
दिखाना है कि हम नियुय बुद्धि में पिछड़े हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास 
है कि यदि भारत की तमाम पाठियों अपने भेदमाव को सुलाकर , 
सहयोग से कार्य करें तो वे अ्रवश्य ह्टी इमारे भारत छोड़ने की तिथि 
तक एक निर्णय पर पहुँच सकती हैं। हमारी, भारत वर्ष से भावी मैत्री 
का वास्तविक आधार दोनों के पारस्परिक सहयोग में ही सन्निद्वित है ।? 

८ मार्च को काग्रेस कार्य-समिति की बैठक में तीन महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास हुए | कार्य-समिति ने एटली की २० फरवरी की घोषणा 
पर संतोष प्रगट करते हुए. कहा कि “कार्य-समिति उक्त घोषणा का 
स्वागत करती है कि ब्रिटिश सरकार का निश्चित इरादा है कि जून 
१६४८ तक भारत को सत्ता सौंप दौ जाय और इस इरादे को कायें 
रूपलझें परिणत करने के लिये वह पहित्ते से कदम उठाना चाहती है। 
सत्ता हस्तान्तर करने के कार्य को सुगम बनाने के लिये यह आवश्यक 
ह कि व्यवदारत: अन्तर्कालीन सरकार को एक ओऔपनिवेषिक सरकार , 


कं 
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माना ज्ञाय और सरकारो कर्मचारियों तथा शासन-व्यवस्था पर उसका 
प्रभाव पूर्ण नियन्त्रण रहे तथा बायसराय और गवर्नर जनरल सरकार के 
वेधानिक प्रधान के रूप में कार्य करे | केन्द्रीय सरकार को अवश्य ही 
ऐसे मन्त्रिमण्डल के रूप में काय॑ करना चाहिये जिसको'पूर्णा सत्ता 
तथा जिम्मेदारी प्राम हो | अन्य कोई व्यवस्था अ्रच्छी सरकार के श्रसंगत 
है और सं मण काल मे जो राजनीतिक तथा आश्िक संकटों से 
भरा है, ऐसी व्यवस्था खतरनाक भी है ।”' 

“कांग्रेस ब्रिटिश-मंत्रि-मएण्डल मिशन की १६ मई १९७६ ई० को 
योजना को स्वीकार कर चुकी है ओर ब्रिटिश मत्रिमएठल ने दिसम्बर 
१९६४६ ६० में इस योजना का जो भाष्य किया उसे भी कांग्रेस स्वीकार 
कर चुकी है| इसके अनुसार विधान परिषद कार्य कर रही है और अपना 
कार्य जारी रखने के लिये उसने विभिन्न समितियों बनाई हैं। अब इस 
कार्य को जल्दी पूरा करना और भी जरूरी हो गया है ताकि एक 
भारतीय संघ और उसकी इकाइयों के लिये विधान अंतिम रूप से 
तैयार हो जाय और सत्ता के अन्तिम हस्तान्तर को सुंगम बनाने के 
लिये इस विधान को उपयुक्त समय के भीतर कार्यान्वित किया 
जाना चाहिये | ८ 

“विधान-परिषद में सम्मिलित होने के लिये कई रियासतों ने 
जो निश्चय किया है, कार्य समिति उसका स्वागत करती है और 
आशा करती है कि भारतीय संघ का विधान बनाने के इस कार्य में 
सच्च रियासतों तथा उनकी जनता को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । 
लीग के जो प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ के सदस्य चुने गये हैं उनसे इस 
ऐतिहासिक कार्य मे शामिल होने के लिये कार्य-समिति फिर अपील 
करती है ।' 

“#विधान-परिपद का कार्य प्रधानतया स्वेच्छा कार्य है। कार्य 
समिति ने कई बार कहा है कि भारत के लिये विधान बनाने में कोई 
जबरदस्ती नहीं होना चाहिये और न दो सकती है। जोर जन्नरदस्ती या 


ई 


( शृश्६ ) 


मजबूर किये जाने के डर से ही अविश्वास, शका तथा संघर्ष का जन्म 
होता है। यदि यह भय मिट जाय--जैसा कि वह अवश्य मिटेगा-- 
तो सब जातियो के अधिकारों की रक्षा के लिये तथा सबको समान 
अवसर प्रदीन करने के लिये भारत का मविष्य निर्धारित करना 
झासान होगा | यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विधान-परिषद द्वारा 
निर्मित विधान केवल उन ज्षेत्रों पर लागू होगा णो उसे स्वीकार 
करते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिये कि कोई प्रान्त का भाग जो 
विधान को स्वीकार करता है और संघ में सम्मिलित होना 
चाहता है, वैसा करने से रोका नहीं जा सकता। ' अतएव किसी भी 
रूप में कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जनता स्वय॑ अपना 
भविष्य निर्धारित करेगी। अधिकतम सहमति के साथ लोकतन्‍त्रीय 
निर्णय करने का यह शान्तिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण तरीका ही एक, मात्र 
तरीका है । 

८इस समय जब कि अन्तिम निुंय करने हैं और भारत का भावी 
विधान भारतीय हाथों और भारतीय दिमाग से बनना है, कार्य-समिति 
सब दलों तथा वर्गों और आमतौर परे सब भारतीयों से हार्दिक अपील 
करती है कि वे ह्िसा तथा जोर जबरदस्ती के तरीकों, को त्याग कर 
विधान निर्माण के कार्य में शान्तिपूर्ण तथा लोक तनन्‍्त्रात्मक ढंग से 
सहयोग दे | अब निणंय का समय आ यया है और उसे कोई भी नहीं 
रोक उकता है। एक युग का अन्त सन्निकट है और नया जुग शीघ्र ही 
आरम्स होगा | झगड़े फतादों तथा घुसा को भूतकाल कौ बौती बाते 
समभाकर अब हमें वीरता से नवयुग के निर्मार् में लग जाना 
चाहिये |? 

मुस्लिमलीग के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करते हुए, उक्त प्रस्ताव में 
अपील की गई है कि--“ भारत में शौघतापूर्वक सत्ता परिवर्तन की ओर 
ले जानेवाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जमता के 
लिये यह अनिवाय हो गया है कि वह अपने को इस परिवर्तत के लिये 


( १५४७ ) 


सयुक्त रूप से और सहयोग पूर्वक तेजी के साथ तैयार करे, जिससे 
उसे शान्तिपूर्वक और सबके लिये लामजनक रूप में कार्यान्वित किया 
जा सके | श्रतः काग्रे स काये समिति मुस्लिमलीग की आमन्त्रित करती 
है कि जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर विचार करने ० और उसके 
इल का उपाय निकालने के लिये वह काग्रेस के प्रतिनिधियों से बात- 
चीत करने के लिये अपने प्रतिनिधि नियुक्त करे ।”” 

सिखो तथा श्रन्य दलों के हितों पर कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव 
में विचार करते हुए कहा है कि “सिख तथा अन्य समूहों के हितों की 
रक्षा के लिये की जाने वाली कारंवाई में उनका सहयोग प्राप्त करने की 
दृष्टि से सिख तथा अन्य सम्बन्धित समूहों से निकट सम्पर्क रखेगी। * 

पंजाब व बंगाल के विष्रय में वस्तुस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करते हुए कार्य समिति के प्रस्ताव में लिखा गया है कि--“पजाब और 
बंगाल में अल्पस्ख्यक की समस्या तीज हो गयी है । क्योंकि वहाँ बहुमत 
ओर अल्पमत लगभग बरात्रर हैं | यह अनुभव किया जाता है कि 
जब तक मुसलमान प्रातीय शासन चलाने के लिये कुरान के आदेशों 
से स्फूर्ति प्राप्त करते हुए एक धामिंक दल के रूप में आचरण करेगे 
तब तक दोना में से एक प्रान्त में भी स्थायी मन्रि-मण्डल नहीं बन 
सकता | यह मालूम हुआ है कि केन्द्रीय असेम्ब्रली के बंगाल हिन्दू 
सदस्यों की एक बैठक हुईं थी । उसमें उन्हें आजाद हिन्द फौज के मेजर 
जनरल चेटर्जी और हिन्दू मद्दासमा के श्री चटर्जी की सदस्यता भी प्रास 
थी | बैठक में यह ते किया गया कि बगाल साम्प्रदायिक समस्या को 
हल करने का केवल एक उपाय उसका बॉट देना है। हमें मी यह रुख, 
ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ा है क्योंकि बंगाल के लीगी मंत्रि- 
मण्डल में अल्पसंख्यक जाति का एक भी प्रतिनिधि नही है |”! 

कार्य समिति का पंजाब सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार है--- 

पंजाब में, जो अभी तक इस छूत से बचा हुआ था, छः ससाइ 

पहिले, लोकप्रिय मंत्रि-मंडल को, जिसपर वैधानिक तरीके से आक्रमण 


( शृश्ण ) 


किया ही नहीं जा सकता था, दबाने और मग करने के लिए कुछ 
उच्च सत्ताघारी व्यक्तियों के सहयोग से एक आदोलन खड़ा किया गया, 
इसमें एक हृद तक तो सफलता मिली और ऐशसा मत्रि-मडल स्थापित 
करने का प्रवत्न किया गया जिसमें उक्त आदोलन का सचालन करने 
वाले दल की प्रभुता हो। उसका तीत्र विरोध हुआ और अधिकाधिक 
आर व्यापक हिसा उसका नतीजा हुआ | हत्या और अ्रग्निकाण्ड के 
भीषण कृत्य हुये और अमृतसर तथा मुलतान मीषणता और संहार 
के दृश्य बने |” 

“इन दुखद घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंसा और बल 
प्रयोग से पंजाब की समस्या का इल नहीं हो सकता, और जबरदस्ती 
के बल पर की गई कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती । इसलिए कोई ऐसा 
रास्ता निकालना जरूरी है जिसमें कि कम से कम दबाव हो । इसलिए 
पंजाब को दो आन्‍्तों में विमाजित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें 
मुसलमानों की प्रमुखता वाले माग गैरमुसलमानों की प्रभुता वाले 
भाग से अलग किये जा सके। कार्य-समिति इस इल को, जो सब्र 
सम्बन्धित जातियों के लिए लाभकर होगा और जिससे एक दूसरे के 
बीच के झगड़े, मय और संशयों मे कमी हो जायेगी, सिफारिश करती 
है | कार्य-समिति पजाब की जनता से वहाँ चल रहे हत्याकांड और 
पाशबिकता को बन्द करने, दुखद स्थिति का सामना करने और ऐसा 
इल निकालने का निश्चय करने की जिसमें किसी प्रमुख समूह पर दब्याव 
न पड़े, और जो झगड़े के कारण सफलता-पूर्वक दूर हो सके, अपील 
करती है ।”' 

काग्रेत कार्य-समिति के इस प्रस्ताव का भारत के तम्तम प्रमुख 
राजनीतिशञों एवं सम्बन्धित विदेशी राजनीतिशों ने स्वागत किया । 

१६ मार्च को इंग्लेणड से लौटने के साथ ही करांची में सर सर्व पल्ली 
राधाकृष्णन ने बताया कि ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा अंसन्दिग्ध है कि 
योग्य भारतीयों के हाथ में सत्ता सॉप दी जाय । ब्रिठेन की एक मात्र इच्छा 


( श्श& ) 


है कि भारत स्वतंत्र तथा संयुक्त ही रहे और उसका ब्रिटेन के साथ 
मैत्री पूर्ण सम्बन्ध रहे | यद्यवि एटली ने कहा है कि मजदूर सरकार 
जून १६४८ तक भारत के हाथों में सत्ता सोप देगी किन्तु व्यवहारिक 
रूप से मारत स्वतंत्र हो चुका है | ब्रिटिश सरकार ने ह्षपष्ट शब्दों में 
कहा है कि उनकी नवीनतम घोषणा में पाकिस्तान के लिए कोई भी 
शुंजायश नही है, और किसी भी रूप में सत्ता अशांति एवं अराजकता 
भड़काने वालों को नहीं सोपी जायगी । अ्रत् अग्रेजो ने अपने को इस 
विचार का आदी बना लिया है कि भारत ब्रिटिश-राष्ट्रमएडल को 
छोड़ सकता है। वे भारत पर प्रभुत्व कायम नही रखना चाहते बल्कि 
उसके साथ मैत्रीपूर्णं व्यवहारिक सम्बन्ध रखना चाहते हैं |” 
शााजज्स्स्टिए अजित + 
देशी स्थिासता कह फश्न 

भारतीय-विधान-परिषद के प्रथम अधिवेशन में देशी रियासतों के 
प्रतिनिधियों से बातचीत चलाने के उद्दे श्य से जो रियासतोी समभोोता 
समिति ( )२७४०॥४७४० ९९ (४०४77०॥096 ) का निर्माण हुआ था 
उसके फल-स्वरूप जनवरी के आखिरी हफ्ते में नरेन्द्र-मएडल के तथा 
मन्त्रियों की सम्मिलित बैठके हुईं और उसमें नरेन्‍्द्र-मणडल की वैधा- 
निक परामशंदात्री समिति ने विधान-परिषर्‌ की समझौता समिति से 
बातचीत सम्बन्धी मसौदा तैयार कर लिया | मसौदे में परामशदात्री 
समिति को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं--- 
१--रियासतों द्वारा नियुक्त की जाने वाली समभौता समिति को ही 

रियासतों की ओर से बातचीत करने का अ्रधिकार रहे | 
२--विधान-परिषद में विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 

नियुक्त करना रियासतों का ही इक है | 
३--प्रत्येक रियासत के विधान तथा सीमा के सम्बन्ध में विधान परिपद 

को कोई अधिकार नहीं रहेगा । 


( १२० ) 


४---समभौता समिति के अधिकार का ज्षेत्र विधान-परिषद द्वारा 
निर्वारित क्षेत्र से अधिक है | 


मसविदे में यह भी कहा गया है कि भारतीय नरेश देश की 
स्वाधीनता के झाधार पर मारत के लिए भावी विघान बनाने में सहयोग 
देने के लिये तैयार है, किन्तु विधान-परिषद्‌ में रियासतों के प्रतिनिधि 
अ्र्तरशः ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के वक्तव्य के आधार पर ही सहयोग 
करेंगे, इसमे भारतीय रियासते कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती | भावी 
भारतीय सघ मे रियासतो के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में रियासत्तों से 
अलग-अलग समभ्क्ौता करना होगा जैसा कि ब्रिटिश मंत्रि-मश्डल की 
योजना में है । रियासते इस बात के लिए कमी भी तैयार नही होंगी कि 
संघ के अधिकार ब्रिटिश योजना में बताये गये अधिकार की अपेक्षा 
बढ़ाये जायें | 


नरेन्‍्द्र-मण्डल का प्रस्ताव---नरेन्द्ररमएडल ने भारत की 
वैधानिक समस्या के बारे में जो प्रस्ताव स्वॉकार किया है, वह उनकी 
अति सावधानी का परिचायक है | इस ग्रस्ताव से न तो इस बात का 
पता चलता है कि रियासतें लोकतन्त्री मारत के साथ अ्रपना मेल 
बैठाने के लिये अपने शासन-तन्त्रों मे क्या परिवर्तत करने को तैयार हैं 
और न भारत के भावी विघान के सम्बन्ध में विधान-परिषद के 
निश्चयों से अपने को बाधने को तैयार है, हालाँकि मन्त्रिमिशन की 
योजना के अ्रनुसार रियासतों ग्तिनिधि उसमें भाग लेगे | नरेशों ने 
यह दावा क्रिया है कि विधान-परिषद द्वारा नियुक्त समझौता समिति 
से रियासतों की ओर से चर्चा करने का एक मान्न अधिकार राजाओं द्वारा 
नियुक्त समफौता समिति को ही है | रियासती जनता के पतिनिधियों 
ने राजाओं के इस दावे से इन्कार कर दिया है और यह स्पष्ट कह दिया 
है कि उनके परामशं लिये बिना जो भी निर्णय किये जायेंगे, वे रिया- 
सती जनता के लिये अनिवार्य नहीं होंगे । यह अत्यन्त द्वी खेद का 


( १२१ ) 


विषय है कि समभोता-समिति की नियुक्ति करने में राजाओं ने रियासती 
जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग लेना आवश्यक नहीं समझता । चारों 
ओर से जो परिक्तंन हो रहे ई उनको समभते-बूकते हुए भी रियासती 
जनता के प्रति राजाओं के दृष्टिकोण में अभी तक कोई मौलिक परिवतेन 
नही हुआ है और वे. उसकी आकाज्ञाओं के प्रति उपेक्षा-भाव प्रदर्शित 
कर रहे हैं| अपनी इस उपेज्ञा द्वारा राजा लोग रियासती जनता को 
यह कहने के लिये बाध्य कर रहे हैं कि अकेले राजा रियासतों का प्रति- 
निधित्व नहीं करते । राजाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि 
इस प्रजातन्त्री जमाने में राजा नामधारी चन्द मुट्ठी भर व्यक्तियों को 
रियाततों के नाम पर ॒सब्च कुछु करने का अधिकार नही हो सकता 
और ग्यिसुर्तों की दस करोड़ जनता की आवाज की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती जो कि रियासतों का अनिवाय्य और आवश्यक अंग है। राजाओं 
ने भारतवर्ष का सर्व-सम्मत विधान बनाने और प्रस्तावित भारतीय-संघ 
की स्थापना में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने का 
आश्वासन दिया हैं ! जो लोग इस समय विधान-परिषद के काम में 
सहयोग दे रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि सभी दलों के सहयोग से 
भारत का भावी विधान बनाया जाय । किन्तु भारतीय-विधान-परिषद 
को तो यदि किन्ही उचित अथवा अनुचित कारणों से किसी दल विशेष: 
का सहयोग न मिलते तो मी मन्त्रि-.मिशन की योजना द्वारा निर्धारित 
कार्य-पद्धति के अनुसार विधान बनाना होगा | राजाओं ने अपने प्रस्ताव 
में उन बातों की भी चर्चा की है जिनको वे मत्रि-मिशन की योजना के 
अनिवाय अग समझते हैं| पर अ्रभी तो विधान-परिषद की समझौता 
समिति और रियासती समझौता समिति को केवल यह ते करना है कि 
रियासतों के लिए विधान-परिषद में जो ६३ स्थान निर्दिष्ट किये गये 
हैं उनका रियासतों के बीच ग्रापस में बटवारा किस प्रकार हो और 
ये रियासती प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ में किस तरीके से भेजे जायें | . 
रियासती प्रतिनिधि जब विधान-परिषद्‌ में शामिल हो जायेंगे उस समय 


( औरर ) 


यह भी विचार करना आवश्यक होगा कि कौन-कौन मे अधिकार 
भारतीय सघ के हाथ मे रहने चाहिये | 

राजा लोग न केवल अपने मौजूदा अधिकारों को अश्नुर्ण रखने 
के लिए व्यग्न हैं, बल्कि राजनेतिक परिवर्तनों का लाभ उठाकर अपनी 
सत्ता के ज्षेत्र को और भी विस्तृत कर लेने की चेष्टा कर रहे हैं। आज 
तो वे इृटिश सार्वभौम सत्ता के पूर्णतया अधीनस्थ हैं, किन्तु, उसके हट 
जाने के बाद पूर्णतया स्वतंत्र और स्वच्छुन्द हो जाना चाहते हैं | वे यह 
कल्पना भी कर रहे हैं कि उनकी इच्छा हो तो वे भारतीय संघ में शामिल 
हों और इच्छा हो तो उससे बिलकुल अलग और स्वतंत्र रहे | राजाओं 
की यह भी कहना है कि जब तक विधान का सारा चित्र उनके सामने 
नहीं आजायेगा, तब तक वे मारतीय-सघ में शामिल होने के बारे में 
कोई निर्णय नही करेंगे और हर छोटी-बड़ी रियासत अलग-अलग तौर 
पर भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय करेगी । राजाओं के इस 
निर्णय को विधान-परिषद मुश्किल से ही स्वीकार कर सकेगी । जो 
रियासते मंत्रि-मिशन की योजना के आधार पर मूलभूत सिद्धान्तों को 
स्वीकार करके विधान-परिषद्‌ में अपना प्रतिनिधि भेजती हैं, साधारण 
विवेक तो यही कहता है कि उन रियासतों को विधान-परिषद द्वारा 
अनाया हुआ विधान मान्य होना चाहिये | अवश्य ही वह विधान उस 
योजना के आधार भूत सिद्धान्तों के अनुसार होगा और यदि उसमें 
कुछ हेर फेर हुआ तो बह आपस की राय से हो* होगा । यदि रियास्तें 
विधान-परिषद के निर्णायों को मानने या न मानने के लिए घ्वतंत्र 
रहती हैं तो उनके प्रतिनिधियों का विधान-परिषद में शरीक होना अथ्थे- 
शृत्य हो जाता है | राजा लोग यदि भारत को स्वतंत्रता में सचमुच सहा- 
यक होना चाहते हैं तो उन्हें अपने सहयोग को अ्रनावश्क प्रतिबन्धों से 
नहीं जकड़ लेना चाहिये। रियासतों के भीतर आन्‍्तरिक सुधार जारी 
'करने के प्रश्न को मी राजाओं को अपना निजी मामला बनाकर नहीं 
'रखना होगा। आसन्‍्तरिक सुधारों का प्रश्न रियासती जनता “की दृष्टि से 
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तो जरूरी है ही, शेष भारत की दृष्टि से भी जरूरो है। जन्र ये शेष 
भारत के साथ एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध होने जा रहे है तो उन्हें 
इस सम्बन्ध में उसकी भावनाओं और इच्छाओं का आदर और उसके 
साथ समभौता करना ही होगा। $ 

ता० ८, ६ व १० फरवरी को विधान-परिषद्‌ तथा नरेशों की 
समझौता समितियों के प्रतिनिधियों की बैठके हुईं । इन बैठकों में दोनो 
समितियों ने एक दूसरे की स्थिति समझने का प्रयत्न किया । फलस्वरूप 
१० फरवरी को दोनों समितियों में रियासतों के -विधान-सभा में शामिल 
होने के प्रश्न पर समझौता हो गया । नवात्र भोपाल चांघलर नरेन्द्र- 
मण्डल व पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक सयुक्त वक्तव्य जारी करते 
हुए कहा कि--“नरेन्द्र-मण्डल द्वारा नियुक्त रियासतों की वार्ता समिति 
ओर विधान-परिषद की वार्ता-समिति के बीच शनिवार और रविवार को 
बैठक हुई | बहस के दौरान में मत्रि-मिशन का १६ मई का वक्तव्य, 
विधान-परिपद के प्रस्ताव और राजाओं को कान्‍न्फरेन्स द्वारा स्वीक्षत 
किये गये प्रस्तावों पर चर्चा हुईं | हम एक आम समभौते पर पहुँच 
गये जिसके आधार पर विधान-परिषद में रियासतों के प्रतिनिधित्व पर 
विचार हुआ । तदनुसार विधान-परिषद्‌ और नरेन्द्र-मण्डल के 
मंत्रियों से रियासतों के लिये नियत ६३ सीटों के बटवारे के विषय में 
तफसील तैयार करने और उन्हें दोनों समितियों की अगली बैठक में 
पेश करने को कहा गया | आयामी बैठक १ मार्च को होगी ।”” 

साथ ही विधान-परिषद्‌ के मंत्री ने भी इस आशय का वक्तव्य 
प्रकाशित किया कि “विधान-परिषद द्वारा नियुक्त रियासती वार्ता-समिति 
आज बड़ोदा के दीवान सर ब्रजेन्द्र लाल मित्तर से मिली और यह ते 
हुआ कि सभा में तीन प्रतिनिधि होंगे | यह भी निश्चय हुआ कि ये 
तीनों प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर राज्य धारा- 
समा द्वारा ही चुने जायेगे और केवल निर्वाचित तथा गैर सरकारी नाम- 
जद सदस्य ही उसमें मत देंगे। सरकारी नामजद सदस्य राय नहीं देंगे।?” 


( श्र४ ) 


इसके बाद कौंसिल भवन में दोनों समितियों की संयुक्त बैठक हुईं । 
नवाब भोपाल ने एक वक्तव्य पढ़ा जिससे नाराज होकर विधान-परिषद 
की वार्ता-समिति उस बैठक से हट जाने को तैयार हो गई, पर महाराज 
पटियाला ने स्थिति को विषमतर होने से बचा लिया | उन्होंने परिडत 
नेहरू से ज्ञो प्रश्न किये और नेहरू जी ने जो उत्तर दिये वे महाराजाओं 
को सन्तोषप्रद लगे | नवात्र भोपाल, सर सी० पी० रासा स्वामी ऐय्यर 
और सर रामास्वामी मुदालियर ही उन उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुए । 
नवाब भोपाल व पोल्लिटिकल डिपार्टमेंट ने जो षपरडयन्त्र रच रखा था 
वह पटियाला, बीकानेर, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के 
महाराजाओं के देशभक्तिपूर्ण रुख व सर मिर्जा इस्लाम के मार्ग: 
प्रदर्शन व नेक सलाह के कारण विफल हो गया | नवाब भोपाल ने 
रोड़ा अटकाया था कि जब तक २६ जनवरी का राजाओं का प्रस्ताव 
प० नेहरू नही स्वीकार कर लेते तब्र तक कोई भो चर्चा नहीं हो सकती | 
प० नेहरू के यह उत्तर देने पर कि विधान-परिषद को वार्ता-समितति को 
देशो राज्यों के प्रतिनिधियों के बैँटबारे और चुनाव के श्रलावा और 
किसी बात पर चर्चा करने का अधिकार नही है, तथा ब्रिटिश भारत के 
प्रतिनिधियों के साफ-साफ यह कद्द देने पर कि अगर राजा लोग विधान 
परिषद में नही आयेंगे तो विधान-परेंषद संघ और प्रान्तीव विधान 
बना लेगी और द्रिटिश सत्ता के इट जाने के बाद राजाशों को श्रपनी 
सीमा के भीतर और बाहर तीब्र विरोध का सामना करते रहना पड़ेगा । 
नवाब भोपाल तथा अ्रतन्तुष्ट लागों का रख टोला पड़ गया | 


इसके बाद तमाम देशहितेपो नरेश बीकानेर को कोठी पर एकत्रित 
हुए और -सभी ने यह तय किया कि नवान्न भोपाल यदि २६ जनवरी 
के प्रस्ताव पर डटे रहेंगे तो समी राजा इस्तीफा दे देंगे | नवात्र भोपाल 
ने अपनी स्थिति बिगडढ़ती देखकर अपना प्रत्ताव वापस ले लिया | 
इसके बाद फिर नरेन्द्र-मए्डल की बैठक हुईं पर उसमें किसी ने भी 


( (५ ) 


यह प्रश्न नहीं उठाया कि बड़ौदा ने विधान-परिपद्‌ के साथ अलग 
ही समभ्झैता केसे कर लिया ! 

१४ फरवरी को बड़ौदा के दीवाग सर प्रिजेन्द्रल्नाल मित्तर ने 
प्रेस कान्फरेन्स में वक्तव्य देते हुए कहा कि--““२६ जूनवरी के नरेन्द्र- 
मण्डल के प्रस्ताव के प्रकाशित होने पर राजाओं के ओऔचित्य के दावे 
के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ | काग्रेस का रुख यह था कि 
समझता समितियों का काम रियात्षतों के प्रतिनिधित्व का तरीका ते 
करना और ६४१ सीटो का बटवारा करना है। दिल्नी पहुँचने पर मैने 
रियासतों का एक छेसा मजबूत दल भौ पाया जो रियासती सममौता 
समिति के अवरोधक रवैये इख्तयार करने की हालत में बढ़ौदें के' 
नेतृत्व का अनुसरण करने को तैयार था| मैंने इस दल का उत्साह 
बढ़ाया और देश के इस निरणर्षधयक अवसर पर उनसे देश-भक्ति का 
परिचय देने की अपील की। मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि यह समय 
देश की आजादी या गुलामी के विषय में निर्णय करने का है, रानाओं 
के अधिकारों या विशेषाधिकारों का समय नही | इन रियासतों ने मेरी 
बात मान ली और नतीजा आपके सामने ही है। बड़ौदा फे आगे 
बढ़ने के साथ ढ्वी उन्होंने उस घेरे को तोड़ दिया जो प्रतिक्रियावादियों 
ने खड़ा कर रखा था| हमारी चर्चा पडित नेहरू से इस बात पर हुई 
कि अल्प-खंख्पकों ओर पिछुड़ी हुईं जातियों को प्रतिनिधित्व मिले । 
पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने सुझाया कि बढ़ौदा की धारा-सभा 
में नामजदगी इन वर्गों के हित में ही की गई है, अतः यदि घारा-सभा 
के निर्वाचित और गेर सरकारी नामजद सदस्य आनुषातिक प्रति- 
निधित्व के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करें तो बह उद्देश्य 
सिद्ध हो जायेगा और उन्होने जार दिया कि प्रतिनिधियों की पसन्‍दी 
चुनाव के तरीके से ही की जाय | हमारा भी यही उद्देश्य था कि 
इमारो समस्त जनता को प्रतिनिधित्व मिल्ले | मेंने परित नेहरू और 
सरदार पठेल को बताया कि भद्दारात्रा गायकवाड़ ने मुझे हिदायत 
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दी है कि मे स्वतंत्र भारत का विधान बनाने में विधान-परिषद को 
| सहायता प्रदान करूँ |” 

नरेशों में २६ जनवरी के प्रस्ताव परज्ो मतभेद हुआ उसके 
लिये नवात्र भोपाल ने ता०१६ फरवरी को एक वक्तव्य दिया जिसमें 
उन्होंने बताया कि--“रियासतों की ओर के शुरु से आखिर तक 
सभी निर्णय स्वंसम्मति से हुए हैं और नरेशों भे किसी भी ओर से 
अलग होने की धमकी श्रथवा किसी मूल सिद्धान्त पर कोई मतभेद 
होने की कोई बात नही थी । रियासतों के रवैये की युक्तियुक्तता और 
उनके निर्णयों को स्वोसम्मत होने के कारण ही वे अपने मामले 
को इस रूप में आगे बढ़ा सके, जिन्हें वे अपने हिंत के लिये आब- 
श्यक समझते थे। लेकिन रियासतें इस बात का दावा नहीं करती कि 
सारा श्रेय अथवा उसका अधिकाश माग उनका द्वें। रियासतों की 
मान्यता के विषय में भारतीय विधान-परिषद की वार्ता-समिति के प्रमुख 
वक्ता ने जो सन्‍्तोषजनक रवैया ग्रदृश किया, यदि वह न हुआ होता तो 
समभोता तो हो ही नहीं सक्रता था, यहाँ तक कि बातचीत मंगः 
हो गई होती ।”” 

इसके बाद त्रावणकोर के दीवान सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर 
ने वा० १७ फरवरी के अपने वक्तव्य में बताया कि--“नरेन्द्र-मण्डल 
के चासलर के नेतृत्व में रियासतों तथा लीग के बीच, कांग्रेस का 
विरोध करने के लिये गठऋधन हो रहा है। मुझे ऐसे किसी भी गठ- 
बन्धन की खबर नहीं है ।” 

“दोनों वार्ता-समितियों की कारंबाई की रिपोर्ट चांसलर को परिडतत 
नेहरू की कृपा से दी गददे तथा यह बात उस बैठक में बता दी गई थी 
जिसमें सर मित्तर उपस्थित थे | यदि उसे प्रकाशित किया जाय तोः 
उससे यह स्पष्ट हो जायेगा, जैसा नवात्र भोपाल ने कहा है कि रिया- 
सतों ने जो अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया है; उसके प्रति कांग्रेस के. 
उचित रबेये के ही कारण उनकी बातचात सफल हो सकी ।”” 
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२० फरवरी को दक्षिण ( महाराष्ट्र ) की रियासतो के समूही- 
करण की योजना के सम्बन्ध में राजाओं के प्रतिनिधियों और कांग्रेसी 
नेताओ के बीच समझौता दो गया | योजना के मुख्य पहलू निम्न 
प्रकार से हैं--- ५ 

१--राजागण घोषित करें कि सम्पूर्ण सत्ता जनता के ह्वाथो में है ।' 

२--विधान निर्मात्री सभा में प्रजा के प्रतिनिधियों की प्रमुखता 
हो | उनका चुनाव लाख पीछे दो सदस्यों के द्वताब से किया जाय | 
सभा को सा्वभौम माना जाय । 

३--भाषा के आधार पर दो समूह बने---एक महाराष्ट्र का, दूसरा. 
कर्नाटक का | 

४--भाषा के आधार पर प्रान्तों की पुनरंचना दोने पर ये राज्य 
अपनी-अपनी भाषा के प्रान्तो में मिल जायें और उस समय राजाओं 
के हितों का उचित संरक्षण किया जाय । 

४--केवल राजाओं के बोड का अध्यक्ष समूह का प्रतिनिधित्व, 
करे और वद्दी उस समूह का वैधानिक प्रमुख माना जाय । 

६--यही अध्यक्ष समूह के हाईकोर्ट के प्रधान न्यायावीश की 
नियुक्ति करे | 

७--राज्यों की शासन सम्बन्धी और राजनीतिक सीमाएँ तोड़ 
दी जायें । 

प्रस्तावित समूह की जनसंख्या लगभग १२ लाख और वार्षिक 
आय सवा करोड़ रुपयों कौ होगी। राजाओं के विशेषाधिकारों का 
निर्णय करने के लिये अखिल-भारतीय प्रजा-परिषद के अध्यक्ष, काम्रेस 
के प्रधानमन्त्री तथा दो राज-प्रतिनिधियों की एक मध्यर्थ समिति बना 
दी जायगी । विधान-परिषद में हरिजनों और मुसलमानों के लिये दो- 
दो स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे | 

इस योजना को पंडित नेहरू व सरदार पटेल और डाक्टर पद्मामि: 
सीतारमैया ने स्वीकार कर लिया है | 


( श्एप् ) 


२० फरवरी के प्रधान मन्त्री मि० एथ्ली ने लोक सभा में घोषणा 
करते हुए, रियासतों के भविष्य के सम्बन्ध में जाहिर किया कि---'रिया- 
सतों के बारे में ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार और सार्वभौमता के 
कर्तव्य, ब्रिटिश मारत की किसी सरकार को सौंपना नहीं चाइतो | सार्व- 
भौमता को सत्ता हस्तान्तरित करने से पूर्व समाप्त करने का इरादा नहीं 
है। इस बीच भें रियासतो के सम्बन्ध अलग-अलग समझौते से स्थिर 
किये जायेगे । सम्राट की सरकार जिन्हे सत्ता सौंपेगी, उनसे अलग सम- 
औते करेगी ।”” 
ब्रिटिश प्रधान मन्त्रो की घोषणा पर एक इृष्टि---- 

प्रधान मनन्‍्त्री ने अपनी ताजी घोषणा द्वारा एक तारीख मुकरंर कर 
दी है, भिसके भीतर ब्रिटिश मारत की शासन सत्ता' अन्तिम रूप से जिम्मे- 
दार भारतीय हाथों में सोंप दी जायेगी । इस घोषणा में देशी राज्यों सबंधी 
ब्रिटिश धरकार की नीति को एक बार किर दुराया गया है । ब्रिटिश मंत्रि- 
मिशन ने अपने वक्तव्यों मे यह साफ तौर पर कह्द दिया था कि ब्रिटिश 
सरकार को देशी राज्यों पर जो सार्वभौम सत्ता प्रास है उसका नये 
विधान के आधार पर, भारत और इग्लैणड के ब्रीच सधि हो जाने 
के बाद अन्त हो जायेगा। श्री एटली ने उसी बात को दुदहराते हुए, 
कहा हे कि ब्रिटिश सरकार सार्वभौम सत्ता के अधिकारों और जिम्मे- 
दारियों को ब्रिटिश मारत की किसी सरकार को नहीं सौंपेगी । साथ ही 
श्री एटली ने यह भी कहा है कि यद्यपि सत्ता अन्तिम रूप से हस्तान्त- 
रिक करने के पहिले सार्वभौम सत्ता का अन्त नहीं किया जायेगा, किंतु 
बीच के अर्स के लिए अलग-अलग राज्यों और ब्रिटिश तरकार के 
सस्पन्धों में आपसी समझौतों द्वारा हेर फर किया जा सकेगा | ब्रिटिश 
प्रथान मंत्री श्री एटली ने अपनो ताजी बोपणा में देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में एक यह नई बात कही हे । 

यदि भारतीय स्वाधीनता वास्तव में होनी द्वी है तो ब्रिटिश सत्ता 
का फेंबल ब्रिटिश भारत से हटना ही आवश्यक नदी हे, बल्कि देशी 
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राज्यों पर से भी उसका अन्त होना चाहिये। ब्रिटिश सरकार ने यह तो 
स्वीकार कर ही लिया है कि देशी राज्यों पर से ब्रिटेन का प्रभुत्व 
समाप्त हो जायेगा, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटेन ब्रिटिश भारत में 
शासन सत्ता भारतीय हाथों में सौंपने के बाद भी देशी शज्यों के साथ 
सार्वभौमिकता के आधार पर न सही, अन्य किसी श्राधार पर भारत 
सरकार से पृथक अपने स्वतत्र सम्बन्ध कायम रख सकेगा ! हमाग 
खयाल है कि ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोई कल्पना नहीं होगी । 
स्वतत्र भारत की कोई भी केन्द्रीय सरकार किसी भी देशी राज्य को, 
चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, किसी विदेशी राष्ट्र के साथ 
स्वतंत्र सम्बन्ध रखने की अ्रनुमति नहीं दे सकती। यदि कोई 
राज्य यह कहने का दुस्साहस करे कि वह अब पूर्णतया स्वतंत्र हो गया 
है, इसलिए वह किसी विदेशी राष्ट्र के साथ स्वतंत्र सम्बन्ध रखने का 
अधिकारी है तो उसका यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता | देशी 
राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार किसी भी 
देशी राज्य को ऐसी स्वतंत्रता देकर सारे देश की सुरकज्ञा को खतरे में 
नही डाल सकती | ब्रिटेन का देशी राज्यों के साथ भविष्य में किसी 
प्रकार के स्वतत्र सम्बन्ध कायम रखना भारत की स्वाधीनता की भावना 
के विरुद्ध होगा, जिसका आदर करने के लिए, ब्रिठेन वचनबद्ध हो 
चुका है । | 

यह मुख्यतः ब्रिटिश भारत की जनता के प्रयत्नों और संधर्षों का 
परिणाम है कि न केवल ब्रिटिश भारत से बल्कि देशी राज्यों से भी 
ब्रिटिश शासन का अ्रभिशाप दूर होने जा रहा है। देशी राज्यों की 
जनता के अलावा राजाओं को मी विदेशी सत्ता के हाथों कम अ्प- 
मांनित होना नहीं पड़ा है। राजाश्रों को श्राये दिन के अपमानों से 
मुक्ति मिलने पर देश की जनता का आभारी होना चाहिये। अवश्य 
हीं तत्वतः छोटे-बड़े सभी देशी राज्य सार्वभौम सत्ता के अन्त होने के 
साथ पूर्ण स्वतंत्र हो जायेंगे। किन्तु यदि किसी देशी राज्य का शासक 
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इससे यह समभ बैठता है कि उसे स्वच्छुन्द आचरण करने की छूट 
मिल गई है, तो वह बड़ी गलती करेगा। यह सच है कि ब्रिटिश 
सरकार सार्वभौम सत्ता भारत की केन्द्रीय सरकार को नहीं सौंप रही 
है किन्तु इससे “कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि वह देश की 
प्रमुख राजनीतिक शक्ति होगी और इस नाते वसच्तुतः उसे 
घटनाश्रों को प्रभावित करने की सत्ता प्राप्त होगी | जैसी कि 
ब्रिटिश मंत्रि-.मिशन ने कल्पना की है यदि देशी राज्य स्वेच्छा- 
पूर्वक भारतीय संघ में शामिल न होंगे तो किसी अ्रन्य आधार 
पर अपने सम्बन्ध उन्हें स्थिर करने होंगे । भारतीय सध मे देशी राज्य 
समानता के आधार पर ही शामिल हो सकेंगे, किन्तु यदि वे ऐसा नही 
करते तो देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के साथ अपेक्षाकृत छोटे 
राज्यों के कैसे सम्बन्ध हो सकते हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। 
देशी राज्यों को केन्द्रीय सरकार की सार्वभौमता स्वीकार करनी ही होगी। 
यह हो सकता है कि भावी केन्द्रीय सरकार आज की भांति श्र पने 
सर्वोपरि अधिकारों का मनमाना प्रयोग न करे। अतः ऐशी राज्यों 
को दो स्थितियों में से किसी एक का चुनाव कर लेना होगा, उनके 
लिये और शेष भारत के लिए. बराबरी के आधार पर मारतीय संत्र 
में शामिल होना ही श्रेयस्कर होगा। ब्रिटिश सत्ता के इस देश 
से ब्रिदा होने की निश्चित तारीख मुकरर हो चुकी हे और अब देशी 
राज्यों को अपनी हिचकिचाहट अथवा विलम्बकारी नीति को छोड़ 
कर विधान-निर्माण के काम में तत्परता पूर्वक सहयोग देने के 
लिए, उद्यत हो जाना चाहिये। 


सम्बन्ध निर्धारित करने में अ्रन्तःकालीन सरकार का भी विशेष भाग 
रहेगा | ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक विभाग देशी राज्यों में प्र तिक्रिया- 
वांदी रवैया रखता रह है और उसने देशी राज्यों की प्रगति में रोड़े 
झटकाये हैं | इस कारण देशी राज्यों की जनता को और अ्रन्तःकालीन 
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सरकार को भी राजनीतिक विभाग के प्रति व्यापक असन्‍्तोष रहा है। 
यह आवश्यक है कि बीच के असें में राजनीतिक विभाग पर पर्यात 
अकुंश रखा जाय और अरन्तःकालीन सरकार और देशी राज्यों को 
समान दिलचस्पी के मामले पारस्परिक सदूभावना और समभोते द्वारा 
नित्रद लेने दिये जायें। देशी राज्यों को यदि स्वतंत्र भारत में अ्रपना 
उपयुक्त स्थान ग्रहण करना हो तो अपने आन्तरिक शासन-तत्रों को 
अविलम्ब समयानुकूल लोकतंत्री रूप दे देना चाहिये । 


ता० १ मार्च से नरेशों व विधान-परिषद्‌ की वार्तासमितियों की 
बैठकें आरम्म हो गई' | पहिले दिन नरेशों ने विधान-परिषद की वार्तों 
समिति से इस आधार पर विचार विनिमय किया कि विधान-परिषद 
में रियासतों के प्रतिनिधियों में से ४० प्रतिशत णनता द्वारा निर्वाचित 
हों । विधान-परिषद के प्रतिनिधियों ने यह प्रकट किया कि परिषद के 
लिये, प्रत्येक रियासती प्रतिनिधियों के लिए चाहे उन्हें जनता या 
नरेशों ने नामजद किया हो, यह आवश्यक दे कि वे किसी न किसी 
प्रकार के चुनाव द्वारा ही लिए जायें । 


कुछ नरेश इस पक्त में थे कि जनता द्वारा दो तिहाई प्रतिनिधि 
चुने जायें | इस पक्त में त्रावणकोर, जयपुर व जोधपुर के नरेश हैं। 

इसके अलावा विधान निर्मात्ताओं का यह भी विचार है कि भावी 
भारतीय संघ में केवल २४ ३० रियासतों की इकाइयों ही सम्बन्ध रख 
सकें | इसके लिए छोटी रियासतों की ग़ुटबन्दी करने की योजना पर 
पर विचार जारी है | इन गुटों में सबसे बड़ा गुट गुजरात और काठिया* 
बाड़ की रियासतों का होगा । श्रनुमानतः उक्त गुट से विधान-परिषद 
में १४ प्रतिनिधि लिए नायेगे । 

ता० २ को नरेन्द्र-मएण्डल ओर विधान-परिषद की वार्तासमितियों 
के बीच यह समझौता हो गया कि विधान-सभा में रियासतों के जो 
प्रतिनिधि लिये जायेंगे उनमें से आधे वर्तमाल धारा सभाश्रों द्वारा 
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कर लिया है | यदि नरेन्द्र मश्डल का यही रवैया र हा तो निश्चय ही 
उसमें फूट पड़ जायेगी और बड़ौदा की तरह दूसरी रियासतें भी उससे 
सम्बन्ध स्थापित करने पर उतारू हो ज्ञायेंगी | राजाओं को अपना रुख 
इस समय देशू-भक्ति पूर्ण और ईमानदारी से भरा हुआ रखना ही 
सबसे अधिक जरूरी है | 

इसके बाद ता० ११ मार्च को जयपुर के श्रीकृष्णमाचारी ने धारा 
सभा में घोषित किया कि विधान-परिषद के लिये जयपुर रियासत से 
ह प्रतिनिधि चुने जायेंगे। ता० १० मार्च को ग्वालियर रियासत के 
उपाध्यक्ष ओ एम० ए.० भ्री निवासन्‌ ने घोषित किया कि ग्वालियर 
विधान-परिषद में सम्मिलित होगा। उन्होंने पणिडत जवाहरलाल 
नेहरू की समझदारी और राजनीतिजञ दूरदशिता की बहुत ही दाद दी | 
ता० १२ मार्च को जोधपुर सरकार ने घोषित किया कि इमारी रियासत 
भी विधान-परिषद मे सम्मिलित होगो | 

ता० १२ मार्च को भावनमर रियासत ने घोषित किया हे कि भाव- 
नगर भी बविधान-परिषद में सम्मिलित होगा । 

इसके बाद १२ मार्च को जयपुर रियासत ने अपने ३ प्रतिनिधियों 
व बढ़ौदा रियासत ने भी अपने ३ प्रतिनिधियों के नाम विधान-परिषद 

.में जाने के लिये घोषित कर दिये हैं । 

१३ मार्च को पटियाला रियासत से घोषित किया गया है कि यह 
रियासत भी विधान-परिषद में शामिल होने का निर्णय कर चुकी हैे। 
श्सी तारीख में कोचीन रियासत के खाद्य और शिक्षामन्त्री श्री गोविन्द- 
मेनन ने घोषित किया कि कोचीन भी भारतीय-सघ का निर्माण करने 
के उद्द श्य से विधान-परिषद में सम्मिलित होगी | 

राजाओं का एक सम्मेलब अभी बम्बई में हुआ जो ता० ४-४-४७ 
को खत्म हुआ । इस सम्मेलन को नरेनन्‍्द्र-मणडल के चांसलर नवाब 
भोपाल ने बुलाया था। इस सम्मेलन में वह समझौता विचारार्थ 
अस्तुत किया मया जो विधान-परिषद में देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व 
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के सम्बन्ध में राजाओं और विधान-परिषद्‌ की समझौता समितियों 
में हो चुका है और देशी राज्यों से पूछा गया कि इस सम्बन्ध में चे 
क्‍या काररवाई करना चाहते हैं। कुछ अरसे पहिले तक राजाश्रों ने 
अखिल भारतीय वैधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में संयुक्त मोर्चा कायम 
किया था, किन्तु विधान-परिषद और राजाओं की समझौता समितियों 
की पिछली चर्चा के समय ही यह जाहिर होगया था कि उस संयुक्त 
मोर्च में एक चौड़ी दरार पड़ गई है । राजाओं में स्पष्टतः दो दल 
हो गये थे | उनमें से एक देश के वैधानिक प्रगति के काम में सहयोग 
देने को उत्सुक है जब्र कि दूसरा किसी न किसी बहाने से समय ठालने 
ओर अप्रत्यक्ष रूप से अडुंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। बदि 
इस पिछले दल का वश चज्ञा होता तो विधान-परिषद्‌ और राजाओं 
की समभौता-समितियों में कोई समझौता ही नहीं, हो पाता और भारत 
के हित-शत्रुओं को यह कहने का अवसर मिल जाता कि भारतीय 
विधान-परिषद को देशी, राज्यों का भी सहयोग प्राप्त नहों है। किन्तु 
बड़ौदा ने सत्रसे श्रागे अपना साहसपूर्ण कदम बढ़ाकर प्रतिगासियों 
के मन्सूत्रों पर तुषारापात कर दिया। बड़ौदा ने विधान-परिषद 
की समभोौता समिति के साथ अलग से समभौता कर लिया। 
बड़ौदा के इस उदाहरण से स्फूर्त और प्रेरणा पाकर पटियाला, 
बीकानेर आदि कुछु अन्य रियासतों ने भी देशह्िित का परिचय 
दिया और विधान-परिषद की समझभौता-समिति के साथ समभौता 
कर लेने की तत्परता प्रदर्शित की | यह इन रियासतों के रबेये क्रा दी 
परिणाम था कि राजाओं की समभक्रौता समिति ने विधान-परिषद के 
लिये देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के बदबारे और उनके चुनाव के 
तरीके के बारे मे समआऔता करके राजाओं का संयुक्त मोर्चा भंग नहीं 
होने दिया | किन्तु इस समझौते के बाद भी राजाओं का प्रतिगामी 
दल अपनी चालें चलने से बाज नहीं श्राया और उसने तय किया 
कि जब तक राजाशों की झ्राम सभा उस समभौते को स्वीकार न कर ले 
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तब तक उस पर कोई अमली कार्रवाई न की जाय | इस निश्चय के 
बावजूद उत्तरी भारत की अनेक बड़ी रियासतें जिनमें पटियाला, बीका- 
नेर, जयपुर, जोधपुर, ग्यालियर और रीवा आदि शामिल हैं, विधान- 
परिषद्‌ मे शामिल होने के निश्चय की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर 
चुकी हैं। कुछ रियासतों में प्रतिनिधियों का चुनाव भी हो चुका है और 
शेंष मे होने वाला है। इन रियासतों के इस देशभक्ति पूर्ण निश्चय 
के बाद राजाओं के बम्बई-सम्मेलन की यह चर्चा अर्थ शून्य हो जाती 
है कि देशी राज्यों को विधान-परिषद में शामिल होना चाहिये अथवा 
नहीं ओर यदि होना चाहिये तो कब और किन शर्तों पर होना चाहये। 
नरेन्द्र मएडल के सगठन से पहिले ही देश की कुछ ॒ प्रमुख रियासतें 
अलग हैं और बहुत थी रियासतों के स्वतंत्र निर्णय ने नरेन्द्र-मण्डल 
को अधीनता में हो रह्दे इस सम्मेलन के प्रतिनिधि स्वरूप को काफी 
कम कर दिया हैं | 

नरेन्द्र -मश्डल के चांसलर नवाब भोपाल ने एक प्रश्न फिर से 
उठाया है कि राजाओं के सम्मेलन ने पछली जनवरी में जो प्रत्ताव 
स्वीकार किया था और जिसमें सार्वभौम सत्ता, स्वतत्र ता, राजवश 
के अधिकारों और रियासतों की भौमोलिक सीमाओं को कायम रखने 
के सम्बन्ध में आश्वासन मांगा मया था, उस प्रस्ताव पर राजाओं को 
अब भी आग्रह करना चाहिये और जब तक भारतीय विध न-परिषद्‌ 
उंस अस्ताव की मर्यादा को स्वीकार न करते, तब तक राजाओं को विधान- 
परिषदः में शाभिल न होना चाहिये। यह भी कह्टा जा रहा है कि देशी 
राज्यों के प्रतिनिधियों को आखिरी वक्त में अर्थाद भारतीय यूनियन के 
विधान के निर्माण होने के समय ही विधान-परिषद में शामिल होना 
चाहिये | हम यह कहने को बाध्य हैं कि देश के इतिहास' की इस नाजुक 
घड़ी में नकक भोपाल राजाओं को गलत नेतृत्व दे रहे हैं और उदयपुर 
के प्रधानमन्त्री' सर जिजय राघवाचार्य ने पूर्व॑ कथित आश्वासन प्रात 
करने पर आराग्रद किक तो उन पर भारतीय. प्रगति के शत्न होने: का 
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आरोप लगाया जा सकेगा | जन्न राजा लोग मन्त्रि-मिशन की योजना 
को सोलहो आना स्वीकार करने की दुह्गाई देते हैं तो उनके लिये विधान 
परिषद से असहयोग करने का कोई कारण नही रह जाता है। यदि वे 
इस बारे में टठालमयोल की नीति का अवलम्धन करेंगे तो अपने प्रति- 
गामी रूप को ही प्रकट करेंगे। 

ता० २ अप्रैल को नरेन्द्र मण्डल मे फूट पड़ जाने के बाद बड़ौदा 
के दीवान सर बृजेन्द्रलाल मित्तर ने नरेन्द्र-मण्डल के २ अ्रप्रेल के 
प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए कहा कि “मण्डल का निश्चय और 
अधिक विलम्ब का कारण होगा, जन्नकि इस समय सबसे अधिक आव- 
श्यकता शीघ्रता करने की हे। अ्रन्तिम स्टेज आने तक विधान-परिषद से 
अलग रहने का नरेन्द्र.मण्डल़ का निश्चय उसकी कई बार दुहराई गई 
इस अमभिलाषा के विरुद्ध है.कि वह एक सर्वसम्मत शासन विधान की 
तैयारी में भरसक्र सहायता देगा | गत फरवरी मास में रियासती वार्ता 
समिति ने ब्रिटिश भारतीय वार्ता-समिति से जो बातचीत की थी उसके 
प्रति रियासती वार्ता-समिति ने संतोष प्रकद किया था। श्रब॒ जब कि 
बुनियादी अधिक।रे और अल्प-सख्यकां, कब्रीलों और पृथक इलाकों 
के महत्व-पूर्ण मासलों पर विचार किया जा रहा है, क्‍या रियासतों 
को कुछ भी नहीं कहना है ! यह बात सभी जानते हैं कि जब तक 
पूरी तस्वीर तैयार नह्ठी हो जायगी तब तक कोई रियासत कोई विधान 
स्वीकार करने को वाध्य नहीं है | इसलिये इस समय विधानं-परिषद 
में शामिल होने में क्या आपत्ति है। आ्राखिरी स्टेज में विधान-परिषद 
में जाने का यह अर्थ होगा कि जिन विषयों पर पूरी तरह से विचार 
हो चुका है उन पर दुबारा विचार करना होगा। इसका एक मात्र 
परिणाम विलम्ब होगा, जब कि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के मामत्ते 
में निश्चित समय का बहुत मूल्य है ।” 

इसके बाद स्थिति को नाजुक होती देखकर मद्दाराजा बीकानेर 
ने एक अत्यन्त दी दूरदर्शिता एवं महत्वपूर्ण वक्तब्य ता० ३ अप्रौल 
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को प्रकाशित करते हुए श्रन्य नरेशों से अपील की कि वे विधान- 
परिषद में सम्मिलित हैं। | 

नरेन्द्र मएडल में “विधान परिषद में रियासती प्रतिनिधि आगामी 
अधिवेशन में-ही भेजे जायें या बाद में |--”इस प्रश्न को लेकर 
स्पष्ट दो दल ह्ोगये | महाराजा ग्वालियर तथा उनकी कॉसिल के 
उप-प्रधान श्री निवासन ने यथाशक्ति बहुत ही चेष्टा की कि दोनों 
दलों में समभौता हो जाय। श्रतः उन्होंने एक फारमूले का निर्माण 
किया और इस प्रकार इस फारमूले द्वारा वह खाई बहुत चौड़ी होने 
से बचा ली गई जो कतिपय नरेशें के प्रतिगामी रख के कारण 
अस्तित्व में आ चुकी थी । 

इसी बीच ३ अप्रैल को मिस्टर जिन्ना के उस भाषण का, जिसमें 
उन्होंने पाकिस्तान के आधार पर युद्ध विराम संधि करने की अपील की 
थी, उत्तर देते हुए श्री वललभ भाई पटेल ने अहमदाबाद की एफ 
सार्वजनिक सभा में कहा कि--“भावणकोर के दीवान ने राज्य 
का दर्जा स्वतंत्र घोषित कर दिया है। त्रावशकोर हिन्दुओं के पैरों की 
जगह है । यदि पेर कट जाय तो फिर शरीर का क्‍या होगा ! मेरी 
राजाओं को विनीत सलाह है कि वे अलग नहीं रह सकते । वे विधान- 
परिषद से बाहर नहीं रह सकते | राजा, यदि ब्रिटिश भारत के हिन्दू 
मुस्लिम मतभेदें से अनुचित लाभ उठायेंगे तो अपनी आत्म-हत्या 
कर लेंगे | यदि कोई राजा सार्वभौमता काथम करेगा तो वह भूल 
करेगा | सार्वभौमता तो जनता की है ।”” 

अन्त में ४ श्रप्रेल को नरेशों तथा उनके मत्रियों के संयुक्त सम्मे- 
लन द्वारा, जो फारभूला स्वीकार किया गया, उसके अनुसार प्रत्येक 
रियासत को यह स्वतन्त्रता दे दी गईं कि वे संध विधान-मस्विदे के 
तैयार होने की प्रतीक्षा न करके विधान-परिषद में सम्मिलित हो सकते 
हैं। इस फारमूले के परिणाम-स्वरूप २८ श्रप्रेल का होने वाले विधान- 
परिषद्‌ के अधिवेशन में रियासतों के २० प्रतिनित्रि पम्पिन्नित होंगे। 
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इन प्रतिनिधियों में बड़ौदा के दीवान श्री बृजेन्द्रलाल मित्तर, जयपुर के 
श्री कृष्णमाचारी तथा बीकानेर के श्री के० एम७ पान्नोकर तथा रिया- 
सतों के प्रमुख प्रतिनिधि श्री द्वीरीलाल शास्त्रों तथा जयनारायण व्यास 
हैं| चार के अलावा सभी प्रतिनिधि निर्वाचित ही होंगे,। 

विधान-परिषद्‌ के लिये निम्मबलिखित रियासतें अपने प्रतिनिधि 
भेजेगी-- 

प्रतिनिधि संख्या 

बड़ौदा--३, जयपुर--३, रीवा--२, कोचीन--१, बीकानेर--१, 
जोधपुर--२, ग्वालियर--४, पटियाला--२ 

तथा अन्य रियासतों की ओर से दो प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे । 

दक्षिण की रियासतें भी इसी प्रगतिशील दल में सम्मिलि होने 
वाली हैं । 

संघ श्रधिकार-समिति में रियासत के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति 
का प्रश्न गम्मीर है | 

यदि नरेन्द्र -मण्डल के चांसलर, जिन्हें नियुक्ति करने का श्रघि- 
कार है, ऐसा करने से इन्कार करेंगे तो फिर प्रतिनिधियों की नियुक्ति 
का यह प्रश्न सम्बन्धित रियासतों' तथा विधान-परिषद के अ्रध्यक्ष पर 
निर्भर होगा । 


नरेन्द्र-मंडल के प्रगतिशील दस की विजय पर एक दृष्टि 


नवाब भोपाल द्वारा आम त्रित बम्बई के नरेन्द्र-मण्डल के सम्मेलन 
में राजाओं और उनके मंत्रियों की मंत्रणा और चर्चा का विवरण 
जो पहिले प्रकाशित हुआ था, उससे यह आशंका पैदा हो गई थी कि 
भोपाल के नवाब साइब का प्रतिगामी नेतृत्व रियासतों को फिलहाल 
विधान-परिषद में शरीक न होने देगा और इस प्रकार न केवल ब्रिटिश 
भारत और रियासती लोकमत की उपेक्षा की जायेगी बल्कि देश में 
प्रतिगामी शक्तियों के ह्था मजबूत किये जायेंगे, किन्तु ऐसा प्रतीत 
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होता है कि महाराजा बीकानेर के दृढ़ रुख के कारण राजाओं के प्रति- 
गामी दल के मंसूबे पूरे न होने पाये और महाराजा ग्वालियर और 
ग्वालियर कॉसिल के उप-सभापति श्री० ए० निवासन के बीच बचाव 
के फल स्वरूप उसे कुकने और समभौता करने के लिये वाध्य 
होना पड़ा | 

राजाओं के मुख्य मतभेद का विषय यह था कि रियासतों को 
विधान-परिषद में तुरन्त ही शामिल हो जाना चाहिये श्रथवा उस 
समय शामिल होना चाहिये जत्र विधान-परिषद प्रान्तों और समूहों 
का विधान बना चुकने के बाद अखिल भारतीय यूनियन का विधान 
बनाने का कार्य आरंभ करे | यद्यपि रियासतों की ओर से अनेक बार 
यह दुदराया गया है कि वे देश की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन 
करती हैं और देश का सर्वसम्मत विधान बनाने के काम में पूरा 
सहयोग देने को उत्सुक हैं, फिर भी नवात्र भोपाल और उनके जैसे 
विचार के राजाओं ने विधान-परिषद के काम में सहयोग देने के बारे 
में रियासतें के अन्तिम निर्यय को अधिक से अधिक समय तक टालते 
रहने की नीति का ही अ्वलम्बन किया | ये लोग राजाश्रों के सम्मेलन 
में ऐसा प्रस्ताव मंजूर करवाना चाइते थे जिसके अनुसार इस बारे 
में अनिश्चित अ्रवस्था ही बनी रहती | किन्तु सौभाग्यवश राजाओं 
के हल्का में ऐसे भी लोग हैं ज्ञों समय की तात्कालिक आवश्यकता 
को अनुभव करते हैं और इस नाजुक मौके पर देश के व्यापक हित 
को दृष्टि से ओकल नहीं होने देना चाहते। उनकी राय मे अब वह 
समय आगया है, जब रियासतों को भावी भारत का बिधान बनाने 
के महत्व पूर्ण काम में सहयोग देना चाहिये और इस प्रकार ब्रिटिश 
हाथें से भारंतीय हाथों में सत्ता परिवर्तन करना और संभव बनाना 
चाहिये | जब विधान-परिषद और राजाओं का समभौता समितियेो 
में स्थासती प्रतिनिधियों के बटवारे और उनके घुमाव के तरीके के 
बारे में समझौता हो चुका हे श्रौर देशी राज्यों के श्रशथ्रिकारों के.बारे 
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में राजाओं की ओर से जो प्रश्न उठाये गये थे, उनके बारे में दोनों 
समभौता-समितिये की चर्चा सन्‍्तोष जनक रही बताई जाती है। 
देशी राज्यों के लिये बिधान-परिषघद के साथ अपना सहयोग रोक 
रखना किसी तरह उचित और नैतिक नहीं हो सकता ।श्यदि वे ऐसा 
करते हैं तो दूसरे को यह समभने का मौका देते हैँ कि वे भारतीय 
प्रगति के मार्म में रोड़े अठका रहे हैं और उनकी देश भक्ति और 
देश प्रेम की ब्रार्ते जब्चानी जमा खर्च से अधिक महत्व नहीं रखतों। 
किन्तु मामला राजाओं के प्रतिगामी दल की शक्ति से बाइर जा 
चुका था। अनेक देशी राज्यों ने निजी तौर पर विधा[न-परिषद में 
शामिल होने के अपने निश्चय की घोषणा कर दी थी | वे 
अपनी सार्वजनिक घोषणा से विम्रुख नहीं हो सकते थे | यदि 
प्रतिगामी दल ने अपनी बात पर आग्रह किया होता तो राजाओं 
में इस प्रश्न पर दो दल हो जाते और राजाओं की यह फूट आगे 
चलकर स्वयं उनके स्वार्थों के लिये अहितकर सिद्ध होती | अतः 
उसने समझदारी और दूरदशिता से काम लिया और राजाश्रों के सम्मे- 
लन ने समभोते के तौर पर जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसमें उन 
राज्यों को जो विधान परिषद में अ्विज्वम्ब सहयोग देना चाहते हैं, 
यह स्वतन्त्रता दे दी है कि वे उपयुक्त समय पर ऐसा कर सकते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त समय का निर्णाँय राजा लोग स्वयं ही करेंगे | 
अवश्य ही प्रस्ताव में यह शर्त भी रखी गई है कि विधान-परिषद द्वारा 
समभौता समितियों के समझौते को स्वीकार कर लेने के बाद ही इन 
राज्यों को विधान-परिषद में शामिल होना चाहिये। उस समभोौते को 
विधान .परिषद्‌ की स्वीकृति निश्चित रूप से प्राप्त हो जायेगी और 
उसकी प्रतीज्ञा में देशी राज्यों को, जो विधान-परिष्रद में शामित्त होने 
को तैयार हैं, प्रतिनिधियों के चुनाव की आवश्यक कार्रवा स्थगित नहीं 
रखना चाहिये । इससे ब्रह् अच्छा था कि यदि राजाओं के सम्मेलन 
ने देशी राज्यों को विधान-परिषद में सहयोग देने के बारे में निश्चित 
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नेतृत्व दिया होता | विधान-परिषद की उपसमितियाँ मौलिक श्रधिकारों, 
अल्पसंख्यकों, कबायली श्रौर निष्कासित प्रदेशों आदि के बारे में विचार 
कर रही हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधि इन प्रश्नों के नितरदारे में उचित 
योग दे सकतेन्हें, जो देशी राज्य विधान-परिषद्‌ में अविलम्ब आने का 
निर्णय न करेगे, वे विधान के आवश्यक अगों को निर्धारित करने का 
अवसर अपने हाथ से खो देगे और उनका ऐसा करना रियासती जनता 
को घोषित इच्छा के विपरित होगा। जो रियासर्ते विधान-परिषद में 
शामिल हो रही हैं, उनके निश्चय की इम सराहना करते हैं। राजाओं 
के सम्मेलन के बाद उनकी काम करने की स्वतन्त्रता सुरक्षित हो गई है । 
यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि बड़ौदा, जयपुर, पटियाला, बीकानेर 
तथा दक्षिण की रियासतों ने विधान-परिषद की आगामी बैठक में 
सम्मिलित होने को सूचना विधान परिषद को दे दी है। इससे स्पष्ट 
है कि उक्त रियासतों के जन प्रतिनिधि भी विधान-परिषद में सम्मिलित 
होंगे। 

ता० ६ अप्रेल को पटियाला नरेश ने वक्तव्य देते हुए कहा कि 
“नरेशों की “ठहरों और परिणाम को देखो” नीति जो उन्होंने विधान- 
परिषद के सम्बन्ध में इख्तयार की है, वह बहुत ही ह्वानिप्रद है श्रौर 
साथ ही इस अनुपस्थिति से वे उन लोभों से भी वंचित रह जायेगे जो 
आरम्भ से सम्मिलित होने पर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं | मैं उन नरेशों 
में से हूँ जो भारतीय स्वतन्त्रता की ओर की जानेवाली प्रगति में सबसे 
अधिक विश्वास करता हूँ | मुफे इस बात का गे है कि हम भारत के 
भावी विधान-निर्माताओं के साथ सहयोग करके भारतीय स्वतन्त्रता के 
भरन को इल करने में साभ्ीदार बने | हमारा यह कर्तव्य है कि गद्दी- 
तकियों पर बैठने के बजाय अपने और उससे भी ज्यादा देश के लाम 
के लिये इम विधान-परिषद में बैठकर देश के भावी-विधान-निर्माण में 
अपने देश-प्रेमी व्यक्तियों को दिल खोलकर साथ दें [” 

“““/06-+---- 
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विधान-परिषद ने रियासतों के कमसे कम रे प्रतिनिधियों को 
विधान-परिषद की समितियों को सद॒ध्थता के लिये निश्चित रूप से 
लेने के लिये तै कर लिया था। ब्रढ़ौदा के दीवान सर बजेन्द्र लाल 
मित्तर ने विधान-परिषद्‌ की संघ-अधिकार-समिति का सदस्य होना 
स्वीकार भी कर लिया । जब २ श्रन्य खदस्थों को संघ-अआधिकार-समिति 
एवं परामर्श-दान्री-समिति में लेने के बारे में विधान परिषद के अध्यक्ष 
ने नवाब भोपाल, नरेन्द्र मएडल के चासलर को लिखा तो उन्होंने इन 
नियुक्तियों के लिये इन्कार कर दिया ! उन्होंने बिधान-परिषद के अध्यक्ष 
को लिख है कि जब तक वे नरेन्द्र मण्डल की स्थायी समिति के 
प्रस्ताव की मुख्य बातों को श्वीकार नहीं कर लेते, तबतक वे प्रतिनिधि 
भेजने को तैयार नहीं | नवात्र भोपाल की मुख्य शर्ते ये हैँ--- 

१--नरेन्द्र मण्डल की स्थ!यी समिति के प्रस्ताव का कुछ मुख्य 
बातों की गारन्टी । 

२--रियासतों के उत्तराधिका रियों के अधिकार की रक्षा । 

३--विधान-परिषद में भाग क्षेने का अर्थ रियासतों द्वारा विधान- 
परिषद के सभी निर्खयों को मान्य करना न होगा । 

इस प्रश्न पर नेहरुजी व नरेन्द्र मण्डल के चांसलर में पत्र व्यवहार 
चल रहा है | नरेन्द्र मरडल की रियासत-समम्रीता-समि ति और विधान 
परिषद की रियासत-समभौता-समिति की सयुक्त बैठक में, इसके पूर्व 
ही, इस बात पर समझौता होगया था कि विधान-परिषद में रियासतों 
के लिये ६३ स्थानों में विभिन्न रियासतों को कितने-कितने स्थान दिये 
जाये तथा उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जायें। विधान-परिषद्‌ की 
समभौता समिति ने कहा था कि रियासतों सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 
निर्णय करते समय रियासतों के प्रतिनिधियों के विचारों पर ध्यान 
दिया जायेगा | विधान-परिषद में सम्मिलित होने के पहिले इन प्रश्नों 
को अलग कर देना न्यायोचित नही होगा । 

विधान-परिषद्‌ की समभझौता-समिति ने नरेन्‍्द्र-मएण्डल की समभोता 
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सप्तिति से हुईं बातचीत के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करली है जो २८ 
अप्रोल वात्ते विधान-परिषद के अधिवेशन में पेश की जायगी | नेहरु 
जी का कहना है कि विधान-परिषद में इस रिपोर्ट पर बहस न की 
.किर परिषद की समभझौता-समिति को नरेन्द्र-मए्डल की समभौता- 
समिति से समझौता करने की स्वतंत्रता दी जाय | 

१३ अग्रेल को विधान-परिषद के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने 
बम्बई के व्यापारी परिषद में भाषण देते हुए कहा कि... 

“हसारे सामने पहिली चीज विधान-परिषद है। हम चाहते हैं 


एटली साहब के बयान से एक अआायदा अवश्य हुआ | वह यह 
कि जो इन मामलों को महसूस नहीं करते थे उनकी भी इस तारीखी 
ऐलान से आँखें खुल गई । इसका खास असर राजाओं पर पड़ा । 
उन्होंने करवट ली, और सोचा कि चर्चा तो इन चीजों की पहिले 
भी सुनी थी, मगर यह मालूम नहीं था कि अंग्रेज इतनी जल्दी यहाँ 
से चक्े जायेगे । उन्होंने कमेटियाँ बताई और एक का दूसरे से और 
दूसरे का तीसरे से मशिवरा होने लगा | अगर इन बुजुगों को मशिवरा 
ही करना था तो अपनी प्रजा के नुमाहइन्दों से करना था। ६ करोड़ 
आदमी उनकी रियासतों में बसते हैं, ममर फिर भी उनके सामने के 
मामले आये जो आज तक नहीं आये थे |? 

१४ श्रग्न ल को भाषण करते डए सरदार वल्लम भाई पटेल ने 
बड़ौदा में कहा कि-- “अब -हं सप्य आगया है जब कि शासक कृ 
शासित झपनी अपनी स्थिति को भलीभाति समझ लें | ग्रभमी भी 
कुछ राजा सर्वोच्च सत्ता के साथ अपने प्रत्यक्ष सम्बन्धों व सम्राट के. 
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साथ की गई पवित्र संघरियों की ब्रातचीत कर रहे हैं। अब तो ईश्वर 
की, जो राजाओं का भी राजा है यह इच्छा है कि भारत की जनता 
जून १६४८ तक स्वतंत्र हो जाय । राजाओं को कांग्रेस से भयभीत होने 
की आवश्यकता नही है। क्योंकि उसने कमी मी उनकी वंश परम्परा 
या शासन को खत्म करना नहीं चाहा है। इसके अ्र॒लावा विभिन्न 
रियासतों के प्रजा-मण्डल, याद उन्हें सत्ता सॉप भी दी जाय, तो भी 
अविलम्प शासन प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं ते सकते । स्वतत्र भारत 
में भारतीय नरेशों का भविष्य महान होगा, वे विदेशों में भारत के 
राजदूत बनकर तथा भारतीय सशस्त्र सेना में भाग लेकर देश की भारी 
सेवा कर सकते हैं ।” 

ठेहरी राज्य ने शिमला की अ्रन्य ३० रियासतों के साथ विधान- 
परिषद में सम्मिलित होना तै कर लिया है | इसके साथ ही ये समस्त 
रियासतें अपने अपने राज्यों में जनतन्त्रीय सरकार भी स्थापित करना 
चाहते हैं। 


१६ अ्रप्रेल को दिनखेल, कुम्बरखेल, और जरवाखेल के अफ्रीदी 
कत्रीले वाले मलिकों का एक जिरगा सीमाप्रान्त के प्रधान मंत्री डाक्टर 
खाँ साहब से मिला | जिरगा ने खाँ साहब से कहा कि इम सदर्ष 
विधान-परिषद से मिलेंगे और ज्ञित तरह एक खतंत्र राष्ट्र दूसरे 
स्वतंत्र राष्ट्र से बातचीत करता है, उसी तरह समानता के आधार पर 
हम भी विधान-परिषद्‌ की समिति से बातचीत करेंगे जिरगा ने 
यह भी कहा कि “हम आप पर ( खाँ साहब ) पर पूरा भरोसा 
करते हैं श्रौर हमारी बातचीत के वक्त आपको भी शामिल रहना 
चाहिये, ताकि हमें आपकी सलाह मिलती रहे ।” 


जिरगा में निम्नलिखित सदष्य उपस्थित थे-- 


दिनखल से-मिरासखान, कमरगूल, इस्लामगूल, शरमास्टर, 
सुलादाद, खसताबखान, इजातग़ुल | 
१७ 
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कुम्बरखेल से--गुलामखान, हयानखान, कुरोजखान, आ्राजमखान, 
वाबादरखान, मदवासंखान | 

जमाखेल से--जवासखान, अफजलखान, हसनखान, मरबदशाह, 
अशरफखान और सुलेमानशाह | 


१६ अप्रेल को विधान-परिषद कली मूल अधिकार-उपसमिति ने 
(कप्र॥व87067069] रि2.8 870-00779796) अपना बिल तैयार 
कर लिया है | उस बिल में उप-पमिति ने यह सिफारिशें की हैं कि छुआ- 
दूत का अन्त किया जाय और उसे जुर्म समझा जाय | न्याय की दृष्टि 
में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाय | प्रत्येक छोटे बालक को १४७ 
बर्षे की आयु तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाय तथा २१ व 
गौर उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतप्रकाशन का अधि- 
कार प्रास हो, जिससे वयस्क मतदान प्रथा श्रपनाई जा सके | उप-समिति 
के सबसे अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषण तथा 
समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में हैं। यह भी गुन्जायश रखी 
गई हे कि राष्ट्र के हितार्थ समय पढ़ने पर किन अंशों तक उनकी 
स्वतन्त्रता पर नियंत्रण किया जाय | 


विधान-परिषद की संघ अधिकार-समिति ने परीक्षात्मक रूप में 
विदेशी मामलों, रक्षा तथा यातायात के सम्बन्ध सें तथा इन विषयों 
के प्रबन्ध के लिये संघ को आवेश्यक धन प्राप्त करने के अधि- 
कार दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष तैयार किये हैं| उक्त तीनों 
जिषयों के अ्रन्तर्गत आनेवाले मामलात की एक सूची भी समिति ने 
तैयार कर ली है | इस सूची पर जो बहस हुईं उसमें रियासती प्रति- 
निधियों ने भी भाग लिया | 


१७ श्रप्रेल को भाषण करते हुए सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सूरत 
में राजाओं के सम्बन्ध में कहा कि-.... 


एक ओर राजा “ठहरो और देखो” ब्ही नीति से काम ले रहे 


ही 
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हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि सत्ता किसको दी जाती है। वे इधर 
यह कहते हैं कि उनकी रियासतों की जनता श्रमी शासनाधिकार संभालने 
के लायक नहीं हैं। वे अभी सम्राट से सीधे सम्बन्ध रखने की बातें करते 
हैं। केकिन सम्राठ की सरकार ने स्वयं ही घोषित कर दियी है कि सार्वे- 
भौमता तो समाप्त हो जायेगी | हम राजाओं को समाप्त नहीं करना 
चाहते लेकिन हम यह चाहते हैं किवे अपनी प्रजा को उत्तरदायी 
शासन दे दे । यदि वे ऐसा तुरन्त न करें तो निकट भविष्य में सद्दी । 
जब अंग्रेज १५४ मास में ही भारतवर्ष को सत्ता सौंपने के लिये तैयार ईं 
तब राजा यह नहीं कद सकते कि लोग उत्तरदायी शासन लेने के लिये 
तैयार नहीं हैं। अतः राजाओं को चाहिये कि थे विधान-परिषद में 
तुर्त अपने निर्वाचित्‌. प्रतिनिधि मेज दे! 
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१....सर बूजेन्द्रलाल मित्तर ( बड़ौदा) २--दरबार गोपालदास 
देसाई ( बड़ौदा ) ३--श्री पी० गोविन्द मेनन ( कोंचीन ) ४--सर 
टी० विजय राघवाचाये ( उदयपुर ) £--सर बी० टी०७क्ृषष्णमाचारियर 
( जयपुर ) ६--परिडत हीरालाल शास्त्री (जयपुर ) ७--श्री सी० 
एस० बैंकटाचार्य॑ (जोधपुर) ८-. श्री जयनारायण व्यास ( जोघपुर ) 
६€---सरदार पानिकर (बीकानेर) १०--राजा शिव बहद्ाहुर सिंह (रीवॉ) 
११--लाला यादवेन्द्र सिंह ( रीवाँ) १९--सरदार शानसिंद (पटियाला) 
१३- सरदार यादव सिंह ( पटियाला ) | 

पहिले दिन की कारवाई का प्रारम्भ करते हुए डा० राजेन्द्र प्रसाद, 
श्रध्यक्ष विधान परिषद ने तीन सदस्यों --१--श्री राजा महेश्वर दयाल 
सेठ २--सर श्रजीजुल हक व ३--श्री मजूमदार ( बड़ोदा ) के निधन 
की चर्चा की | इसके बाद अध्यक्ष ने रियसती प्रतिनिधियों का स्वागत 
किया । उन्होंने बृटिश भारत की २० फरवरी कौ घोषणा की चर्चा 
करते हुए. कहा -- 

“ग्रब हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि भारत को सत्ता 
हत्तान्तरित किये जाने के लिए हम जून १६४८ से बहुत पहिल्ले अपना 
विधान तैयार कर लें | जिन सिद्धान्तों पर शासन विधान बनाया जाय 
उन्‍हें स्थिर करने के लिए. विभिन्न समितियों नियुक्त कर दी जायें | इन 
समितियों की रिपोर्ट जून जुलाई तक तैयार हो जाना चाहिये, जिससे 
परिषद सितम्बर या अक्टूबर तक विधान की रूपरेखा स्थिर कर सके ।” 

इसके बाद रियासतों के विभिन्न ग्रतिनिधियों ने परिषद के अध्यक्ष 
डा० राजेन्द्र प्रसाद को उनके स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। सर 
बजेन्द्रलाल मित्तर ने कह्दा कि ''रियासतें श्रलग अलग अधट्तित्व रखने 
में विश्वास नहीं रखती हैं | इसलिए, हम सबको देश के अलग अलग 
डुकंड़ों की प्रतिभा और सामंध्य के श्रमुरूष ऐसा शासन विधान तैयार 
फेंरना चाहिये जिसके द्वारा विकास स्वाभाविक एवं स्वास्थ्यकर हो |” 

बीकानेर के दीवान सर पानिकर ने कद्य-«““'कि रियासतों के जो 
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प्रतिनिधि विधान समा में आये हैं, वे २ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। और डेढ़ करोड़ रियासती जनता के प्रतिनिधित्व ने परिषद्‌ 
में शामिल होने की तैयारियाँ कर ली हैं | इसके सिवाय रियासती जनता 
की जो सख्या बचती है उसका उतना महत्व भी नहीं है। रियासतों के 
प्रतिनिधि विधान परिषद में शरीक हुए. यही महत्वपूर्ण बात है । वार्ता 
समिति ने सामूहिक चेष्ट संभव बनाई इसके लिए. उसकी जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही है । 

कोचीन के श्री गोविन्द मेनन ने कहा कि “रियाप्तती जनता नेभी 
स्वतत्नता के युद्ध में मांग लिया है, इसलिये उनके दिमाग में किसी 
प्रकार के सन्देह की गुझ्लायश नहीं हे ।” 

इसके बाद परिडत जवाहरलाल नेहरू ने रियासती वार्ता-समिति 
की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया-+ प्रस्ताव में उक्त रिपोर्ट 
को भी दर्ज किया गया और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का स्वागत 
करते हुए. यह आशा प्रकट की गई कि अन्य रियासतों के प्रतिनिधि भी 
शीघ्र ही विधान-परिषद में शामिल हो जायेंगे | अपने भाषण के दौरान 
में परिडत नेहरू ने कहा कि-- 

“नवाब भोपाल ने विधान परिषद में शामिल होने से पूर्व कुछ 
आश्वासन और गारन्टियाँ दिये जाने के बाबत कहद्दा है। किन्तु हम 
प्रत्येक भारतवासी को यह आश्वासन देना चाहते हैँ कि इम उसके 
साथ अपने साथी जैसा बर्ताव करेंगे, परन्तु साथ ही इम उसे यह भी 
जता देना चाहते हैं कि भविष्य में सोने और चांदी के ताज का 
उतना महत्व नहीं रहेगा जितना स्वतंत्र भारत की नागरिकता का | 
हम लोग केवल इतना ही आश्वासन दे सकते हैं । जो लोग 
आगये हैं हम उनका स्वागत करतें हैं, जो श्रायेंगे इम उनका स्वागत 
करेंगे | हम उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाइते, जो नहीं आयेंगे | 
जो लोग आगये हैं और जो लोग नहीं आयेगे उनके ब्रीच में जो खाई 

दा हो गइ है वह बढ़ती जायगी । वे लोग दो ग्रुख्तलिफ रास्तों पर 
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चलेंगे और यह बढ़े दुर्भाग्य की बात होगी। मेरा तो. यही विश्वास हट 
कि इन दोनों में जल्दी ही मेल हो जायेगा । कुछ भी हो, किसी को भी 
मजबूर नहीं किया जायेगा । जैसा कि श्री गोविन्द मेनन ने कहा है-- 
सभी रियासतों को इसमें सम्मिलित होने को इच्छुक रहना चाहिये । 
मैं इस मामले में किसी अधिकार के साथ ही यह बात कह रहा हूँ। 
इस रिपोर्ट पर सही की जरूरत नहीं है।” 

डाक्टर काटज्‌ ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कह्वा-- समय 
की गति समूचे भारत के लिए. एक यूनियन केन्द्र को जन्म देगी। 
रियासतों की सुरक्षा, अखश्डता और अस्तित्व उनके प्रजा के प्रेम में 
है | यदि वे इन चीजों से वंचित हैं तो अधिकांश रियासते गायब हो 
जायेगी और इसके लिए. उनकी प्रजा और अ्रवशिष्ट भारत को कोई 
दुख नहीं होगा ।” 

इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ | 

श्री शोमनाथ लाहिड़ी । ( एक मात्र कम्यूनिष्ट सदस्य ) के प्रश्न 
पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि रियासतों की तरफ से इस समय 
१६ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं उनमें से ११ निर्वाचित और ५ नामजद 
हैं। इस घोषणा पर हर्षध्वनि प्रकट की गई | 

कार्य-संचालन समिति कीं एक सदस्या श्रीमती दुर्गाबई के सुझाव 
पर भवन समिति में दे रियासती प्रतिनिधि क्ेना स्वीकृत हो गया। 
शेष दो स्थानों की पूर्ति बाद में होगी । 

इसके उपरान्त यूनियन अधिकार समिति की रिपोर्ट सर गोपाल 
स्वामी अ्रय्यर ने पेश की । उन्होंने बताया कि “रिपोर्ट पर विचार जुलाई 
में किया जायेगा क्योंकि जून महीना भारत के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण 
महीना है, इस माद्द में कई राजनीतिक निर्णय होने वाले हैं | उनके अनु- 
सार रिपोर्ट में कई उलटफेर होना है। जो रिपोर्ट इस समय तैयार है, वह 
कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर तैयार की गई है| यदि भारत 
को दो या अधिक सार्वभौम राज्यों में बॉटा जायेगा तो केन्द्र को अधि- 
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कार देने के सम्बन्ध में कैभिनिेट मिशन की योजना से ख्वतंत्र रूप से 
काम करना होगा ।”” 
इसके बाद एसेम्बली कल के लिए स्थगित हो गई। अध्यक्ष ने 
घोषणा करते हुए कहा कि अब कल से बैठक प्राप्ःकाल ८-३० से 
आरम्म होकर १२-३० तक समाप्त होती रहेगी | 
ता० २६ अप्रैल को विधान-परिषद में स्वतन्त्र भारत की नई रूप- 
रेखा की बुनियाद डालने वाली रिपोर्ट णह सदस्य सरदार वलल्‍्लभभाई 
पटेल द्वारा पेश की गई | यहाँ यह रिपोर्ट संशोधित रूप में पूरी 
उद्धृत की जाती है--- ह 
मूलाधिकार समिति की रिपोर्ट 
१---जहाँ प्रसज्शवश अन्य अथे की आवश्यकता न हो वहाँ, 
(१)-राज्य- शब्द में यूनियन और उसको इकाइयों की धारा- 
सभाओं व सरकारों तथा यूनियन के प्रदेशों के श्रन्तर्गत 
नियुक्त समस्त स्थानीय व अन्य अधिकारियों था राजकीय 
संस्थाओं का समावेश होगा । 
(२)--यूनियन--का अर्थ भारतीय संघ होगा | 
(३)--यूनियन का नियम--शब्द में यूनियन घारासभा द्वारा बनाये 
गये तमाम कानूनों तथा उन सब वर्तमान कानूनों का समावेश 
होगा जोकि यून्तियन या उसके किसी अन्य हिस्से में 
प्रचलित हों । 
२--यूनियन के प्रदेशों की सीमा में प्रचलित वे सब वर्तमान कानून, 
आजशाएँ, रेग्यूलेशन. रीति रिवाज, प्रथाएँ जोकि विधान के इस 
भाग के अन्तर्गत गारन्टी किये गये अ्रघिकारों के साथ मेल न 
खाती हों, उस हृद॒ तक मंसूख समभी जायेंगी जिस हृद तक कि 
वे उसके प्रतिकूल न हों। यूनियन तथा उसकी कोई भी इकाई 
ऐसा कोई भी कानून नहीं बनायेगे जोकि इन अधिकारों का 
अपहरण करे या सक्चित्त करे | 
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३--प्रत्येक व्यक्ति जो कि यूनियन में पैदा हुआ है या यूनियन के 
“नियमों के अनुसार॑ उसका स्वांभाविक अ्रंगे बना लिया गया 
है और उसके कानूनों द्वारा शासित है, यूनियन का नागरिक 
समझा जायेगा । यूनियर्न की नागरिकता की >उठपलब्धि व 
समाप्ति के बारे में अन्य कानून बनाये जा सकतें हैं ।' 
नोठ--इस धारा परविधान-परिषद में पुनः विचार किया जायेगा। 
४- (१)--राज्य, धर्म, नस्ल, जाति या लीक के आधार पर . किसी भी 
नागरिक से' स्रेदभाव नहीं किया जायेगा | 
(२)--किसी भी नागरिक से-- 
क--व्यापा रिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें सार्वजनिक विश्राति खुद 
और होटल भी शामिल हैं, प्रवेश, 
ख--पुलों, तालाबों, सड़कों एवं पूर्णतः सावंजनिक कोष से बने 
व संचालित आम जनता के प्रयोग के लिये समर्पित किये 
गये सावंजनिक स्थात्नों के प्रयोग के बारे में जब॒ तक धर्म, 
जांति, नस्ल या लिछ् के आधार पर कोई भेदभाव नहीं 
किया जावेगा, जब तक कि इनके बारे में स्त्रियों व बच्चों के 
लिये खास तौर से अ्रलग व्यवस्था नहीं की गई हो । ख्रियों 
व बच्चों के लिये पृथक व्यवस्था करने से इस धारा से 
कोई वाधा नही पड़ेगी । , 
४--क--सरकारी नौकरी के मामले में सब्न नागरिकों को समान अवसर 
प्राप्त होंगे । 
ख--किसी भी नागरिक को यूनियन के भीतर केवल धर्म, जाति 
नस्ल, लिड्ज, वंश या जन्मस्थान के कारुश सरकारी नौकरी 
के लिए, अयोग्य करार नही दिया जायेगा, किन्तु राज्य को 
ऐसे किसी भी वर्ग के लिये, जिसे उसकी राय में सरकारी 
नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रास नहीं है, विशेष स्थान 
मुग्त्रित सरने का अधिफार दोगा। 


ट 
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इस मसविदे की कोई भी चीज ऐसा कोई कानून बनाने से 
नहीं रोक सकेगी जिपमें यह कहा गया हो «कि किसी धार्मिक 
या वर्ग विशेष की संस्था के प्रत्नन्धक या व्यवस्थापक अ्रपि- 
कारी अ्रथवा उसको व्यवस्थापक सभा के सदरय ठस विशिष्ठ 
धर्म या वर्ग के ही सदस्य होने चाहिये 


१--अर्पृश्यता--समस्त रूपों में उठा दी जायेगी । तथा उसके श्राधार 
पर लागू की गई किसी भी प्रकार की सामाजिक अयोग्यता 
अपराध समझी जायेगी । 


७--यथूनियन कोई खिताब नहीं देगी | 
यूनियन का कोई नागरिक किसी अन्य देश से कोई खिताब नहीं 
स्वीकार करेगा | राज्य के मातद्तत किसी लाभ या जिम्मेदारी के 
पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति यूनियन सरकार की श्रनुमति लिये 
प्रिना किसी अन्य देश से कोई उपहार, पारिश्रमिक, पद या किसी 
प्रकार का खिताब स्वीकार नहीं करेगा | 


८--सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की रक्ा करते हुए. निम्न 
अधिकारों के उपयोग में प्रत्येक नागरिक को आजादी होगी बशर्ते 
कि यूनियन या उसके अ्रन्तगंत किसी प्रदेश की सरकार ऐसी संकट 
कालिक स्थिति की घोषणा न कर दे जिसे कि वह अपनी युरत्षा 
के लिये खतरनाक समभती हो | 
अ--प्रत्येक व्यक्ति को भाषण या विचार प्रकाशन का अधिकार । 
ब--नागरिकों का शान्तिपूर्वक व बिना हथियारों के एकत्र होने 

का शभ्रधिकार | 


त--नागरिंकों का सज्जंठन व यूतियन बनाने का श्रधिकार | 
द-- प्रत्येक नागरिक का सारी यूनियन में आजादी से आने बामे 
का अधिकार | 


इ--.प्रत्येक नागरिक का थूनियन के किसी भी हिस्से में रहने और 
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बसने, सम्पत्ति प्रात करने, रखने और बेचने तथा कोई भी 
पेशा, व्यापार, धन्धा इख्तयार करने का अधिकार | 
कानूत ब्रनाकर इस अधिकार पर ऐसी पात्रन्दियाँ लगाई जा सकती 


हैं जो कि अल्पसख्यक् दल या कत्रीलों कौ रक्षा श्रादि साह्नैजनिक हित 
की दृष्टि से आवश्यक हों | 
६--किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित कार॑वाई किये बगैर उसके 


जीवन या आजादी से वच्चित नहीं किया जायेगा और न किसी 
व्यक्ति को यूनियन की सीमाओं के भीतर एक समान कानूनो 
बर्ताव से ह्वी बंचित किया जायेगा । 
१०--यूनियन के कानूनों के भीतर रहते हुए नागरिकों को परध्पर 
ब्यापार, व्यवसाय की या एक प्रादेशिक इकाई से दूसरी प्रादेशिक 
इकाई में परस्पर सम्बन्ध की आजादी होगी | 
कोई भी प्रादेशिक इकाई कानून बनाकर सावंजनिक व्यवस्था 


नैतिकता व स्वास्थ्य की दृष्टि से या विशेष संकट काल में इस 
अधिकार पर पाबंदी लगा सकेगी । 


इस धारा में कही गई कोई चीज किसी प्रादेशिक इकाई को 
किसी भी श्रन्य इकाई से आयातित माल पर भेदभाव किये बिना 
वही जय टी लगाने से नहीं रोक सकती जोकि स्वयं उसके श्रपने 
तैयार किये गये माल पर लगाई जाती हो | 
व्यापार या राजस्व आदि के किसी नियम के द्वारा किसी 
एक इकाई को दूसरी पर तरजीह नहीं दी जायेगी । 
११--मनुष्यों का व्यापार, और बेगार अथवा इसी प्रकार की अन्य 
जबरन मजदूरी निषिद्ध समझी नायेगी। इस निषेध का भद्भ 


अपराध समझा जायेगा | 
इस धारा से राज्य द्वारा सरकारी कार्यों के लिये धर्म, जाति 


नस्ल या वर्ग का मेद्‌ किये बिना अनिवाय॑ सेवा लागू किये जाने 
में कोई बाधा नहीं होगी | 
नोट--इस धारा पर पुन: विचार किया जायेगा | 


१४६ ) 

१२--चौदह व्रष् से,कम उम्र. का कोई बालक किसी कारखाने, खान 
या. अन्य किसी:कठोर:श्रम-वाली नौकरी में नहीं लगाया बायेगा। 

१३---सभी व्यक्तियों क़ो आन्तरिक-विश्वासों की सम्रान आजादी रहेगी 
तथा सार्वजनिक व्यवस्था, नेतिकता या स्वास्थ्य' की रक्षा करते 
हुए, तथा इस अध्याय की अन्य धाराओं को पालन करते हुए 

'किसी भी धर्म के स्वाधीनतापूर्वक्0य आचरण और' प्रचार का 
समान अधिकार रहेगा | 
स्पष्टीकरण--(१)-- कृपाण का धारण या वहन करना सिख धर्म 
के पालन में समझा जायेगा 
:२)--उपरोक्त श्रुिकार में ऐसी श्राथिक, राज- 
नीतिक या अन्य सांसारिक प्रवृ त्तियाँ शामिल 
नहीं होंगी जो कि धर्म पालन के. साथ 
सम्बद्ध हों । 
(३)--इस धास में जिस धर्माचरण की आजादी 
,की गारंटी की गयी*है उससे राज्य द्वारा 
सामाजिक कल्याण 'या सुधार के औनिममित्त 
बनाये गये कानून, बनाये जाने में कोई 
बाधा, नहीं पड़ेगी. |।६ : 

१४-- प्रत्येक धार्मिक संम्प्रदाय' या उसके किसी अंग कोंथंह गधिकार 
होंगा कि वह घेमे के मामले में अपने कार्यों' को स्वर संचालन" 
कर सकें, और श्राम कानून का पार्लन करेते हुए चल यथा 
अचल सम्पत्ति रख सके तथा प्राप्त कर सके और उसका संचालन 
छर सके एवं घार्मिक था पुण्य कार्यों के लिए. संस्थाएँ खोल ब 
चंलां सके । 

६७/--किसी भी व्यक्ति को किसी ख्रीज़ पर कर द्वेसे, के लिए विवश 
नहीं किया जाब्रेगा जिसकी आय का खास तौर से किसी विशिष्ट 


( ौै श्७ ) ह 


धर्म या सम्प्रदाय की रक्षा ब्र उन्नति के लिए विनियोग किया 
जाता हो | 
१६--किसीः भी .व्यक्ति को, जो कि-, सार्वजनिक कोष से सर्चालित्‌ या 
सहायता, प्राप्त करने. ब्राले किसी स्कूल में अध्ययन करता है, उस 
स्कूल में दी जाने वाली.घामिक शिक्षा में भाग लेने म्रा स्कूल 
में तथा उससे सम्बद्ध पूछ णह , आदि में होने वाली. धार्मिक 
पूज़ा; में सम्मिलित होने के लिए ऋषित नहीं किया जायेगा । 
नोट--यह धारा परामशश समिति को. पुनः विचारार्थ भेजी गई | 
१७--दबाव व श्रनुचित प्रभाव के कारण किया ग्रया घसं-परिवर्तन 
कानून द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा | 
नोट--यह धारा परामर्श समिति को पुनः विचारार्थ मेज्जी गयी | 
!८--(१)--भत्येक प्रादेशिक इकाई में अल्पसंख्यकों की “भाषा, लिपि 
तथा संस्कृत की रक्षा की जायेगी और ऐसे कोई भी कानून 
.एवं नियम, जिनसे कि इन अधिकारों पर श्राघात होता हो, 
नहीं प्रचलित किये जायेंगे। ५ जा 
(२)--धर्म, सम्प्रदाय, अथवा आषा, किसी भी अपार पर आश्रित 
किसी श्रल्पसंख्यक वर्ग, के साथ +राजकय शिक्षणालयों में 
, प्रवेश के, मामले. में मेदभाव नहीं किया जायेगा और 
न उनपर किसी धर्म विशेष की शिक्षा. ही जन्नरदस्ती लादी 
ज्ायेगी.। न्‍ 
नौट-यह्द उपक्षार परामर्श समिति को पुनः विचारार्थ 
जी गई। 
(३)--अ--धर्ूं, सम्प्रदाय झथवा भाषा, किसी भी आधार पर 
आभ्ित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग की किसी भी प्रादे 
- शिक इकाई में अपनी. इच्छा के अनुसार शिक्षा- 
सस्यथाएं खोलने व.चलाने की आजादी होगी | 
ब--धर्म, सम्प्रदाय भ्रंथवा जाति किसी भी आधार पर| 


( शैश्ण ) 


आशित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा संचा- 
लित किसी भी स्कूल के साथ सरकारी सहायता देने 
, . के मामले में भेदभाव नहीं किया जावेगा । 
१६--किसी भी व्यक्ति या कारपोरेशन की कोई भी चल-श्रचल संपत्ति, 
जिसमें किसी व्यवसाय या उद्योग में लगी पूजी भी शामिल है, 
सरकारी कार्य के ज्ञिए तत्र तक नहीं ली जायेगी, जब तक कि 
अन्त दारा इस प्रकार ली या अधिकार में की जाने वाली 
सम्पत्ति के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था न कर दी गई हो तथा 
यह स्पष्ट न कर दिया गया हो कि किन सिद्धान्तों पर व किस 
दक्ष से यह सम्पत्ति ली जायेगी | 
१०- (१/--किसी भी व्यक्ति को तब तकजुर्म के लिए दण्ड नहीं दिया 
दिया जायेगा जब्च तक कि उसने किसी ऐसे कानून का भक्छ 
नहीं किया हो जो कि उध जुमम॑ करने के समय प्रचलित हो, 
न किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा दण्ड ही दिया जायेगा जो . 
कि उस अपराध के करने के लिए कानून द्वारा निहित दंड 
से बड़ा हो | 
(२)--किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक 
बार मुकदमा नहीं चलाया जायेगा, न किप्ी ब्यक्ति को 
किसी फ़ौजदारी के मुकदमे में स्वयं श्रपने विरुद्ध गवाइ बनने 
के लिए विवश किया जावेगा | 
२१--(१)--यूनियन तथा उसकी हरएक एकाई के सरकारी कानूनों, 
मिसलों ( रिकार्डों ) तथा श्रदालती कार्यवाहियों (प्रोसीडिंग्ज) 
को पूर्ण आदर व विश्वास के साथ स्वीकार किया जायेगा 
तथा इन कानूनों, रिकार्डों तथा कार्यवाहियों को किस द्ज् 
से तथा किन परिस्थितियों में साबित किया जायेगा तथा 
उनके परिणाम का निश्चय किया जायेगा, इसका प्रतिपादन 
यूनियन के कानून के अनुसार किया जायेगा | 


(६ १४५४६ ) 


(२)--किसी भी प्रादेशिक इकाई में दिये गये श्रन्तिम फैसलों पर 
यूनियन के कानूनों द्वारा लगाई गई शर्तों का ध्यान रखते 
हुए, सारी बूनियन में श्रमल किया जाएगा। ेु 

२२--(१)--इस बात की गारंटी की जातो है कि क्रिसो भी कानून को 

लागू कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समुचित विधि के 
द्वारा सर्वेच्चि न्यायालय ( सुप्रीमकोर्ट ) से अ्रपील करने का 
अधिकार रहेगा | 

(२)--इस सम्बन्ध में श्रन्य अदालतों को जो अधिकार दिये जायेंगे 
उन पर आघात किये बिना सर्वेजचि न्यायालय (६ सुप्रीमकोर्ट ) 
को यह श्रधिकार होगा कि वह इस विधान भें जारी किये गये 
अधिकार के अनुसार हैबियस कापेस, मडेमस, निषेवाश्ञा, 
क्वीवारन्टो और सटीयोरेराई जारी कर सके 4 . 

(३)--इन प्रतीकारक कानूनी कार्यवाहियों के प्रयोग का अ्रधिकार 
तब तक मुल्तबी नहीं किया जायेगा न्षत्र तक कि विद्रोह, 
बाह्य आक्रमण, या अन्य गम्भीर संकट काल में, सार्वजनिक 
सुरक्षा की दृष्टि से वैसा करना आ्रावश्यक न दो । 

२३--यूनियन की धारा सभा कानून बनाकर यह निश्चय कर सकती 
है कि विधान के इस अज्ज से गारन्टी किये गये किसी अधिकार 

“को सशख्र सेनाओं तथा सार्वजनिक व्यवस्था रक्षा के लिए 

नियुक्त लोगों ( पुलिस ञ्रादि ) के लिये किसी हृद तक सीमित 
या मंसूख किया जाय ताकि वे पूरी तह अपने कर्तव्यों का पालन 
एवं अनुशासन की रक्ध ॥ कर के। 

२४० यूनियन की धारा सभा ऐसे कानून बनायेगी जिनसे कि विधान 
, के इस अंग में वर्णित उन चीजों पर, ज्ञिनके लिये ऐसे कानून 
की जरूरत है, अमल कराया जा सके, साथ ही #&# इश्स अन 
में श्रपराध घोषित किये गये ऐसे कार्यों के लिये “सदा का ना 


( १६० ) 
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विधान करेगी निनके लिये क्रि अभी तक कोई दण्ड ब्यवत्था 

"नहीं है 

इस महत्वपूर्ण मुलाधिकार रिपोर्ट को प्रेश करते हुए! सरदार पटेल 
ने कहा कि “दिपोर्ट में न्याये सम्बन्धी अधिकारों का विधान है। दूसरे 
अधिकारों के बारे में, जिसमें सामाजिक नीति के मार्ग दशक सिद्धाम्तों 
का समावेश है, बाद में रिपोर्ट उपध्यित की जायेगी ।* 

रिपोर्ट के सम्बन्ध में - बोलते हुए, पश्डित हृदयनाथ कुजरू ने 
कद्दा कि “मेरी सम्मति में पूलाधिकारों में राज्यों के आपसी व्यापार की 
स्वतन्त्रता शामिल करना बाछुनीय नहीं है । १० वीं धारा प्रान्तों के 
अधिकारों में इस्तक्षेप करती हे। एक प्रादेशिक इकाई को दूसरे के 
माल पर कर लगाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है ! इसके विपरीत 
हम प्रादेशिक इकाई को यह तथ करने का अ्रेधिकार देना ,चाहते हैं कि 
उसकी आबादी क्‍या दो १ रिपोर्ट की तजवीज का अर्थ यह. होगा कि एक 
प्रदेश से दूसरे में बहुत प्रवासी आयेंगे । इसके श्रस्र॒प्र आसाम की 
घटनाश्रों को ध्यान में रखते हुए विचार करता चाहिये ।” 

बंगाल की परिगणित जाति के प्रतिनिधि श्री, ढाकोर .ने अनुरोध 
किया कि “मूलाधघिकारों. में ज्ञाति प्रथा को ब्रिलकुल ही उठा देना 
चाहिये |” साम्ववादी सदस्य श्री सोमनाथ लाहिड़ी ने कद्दा कि “यह 
पुलिस के सिपाही के दृष्कोण से लिखी गई है। प्रत्येक अधिकार के 
साथ उसकी का2 है जिससे सत्ताधारी दल अपने विरोधियों को स्घुतन्त्रता 
से वचित कर सके ।?” । श्री राज गोपालाचार्य के सुधार की चर्चा करते 
हुए. भी लह्ड़ी ने कह्दा कि “सरदाल पठेल भाषण देने के बाद हमें 
गिरफ्तार करना चाहते हैं, राजाजी तो हमें भाषण से पूर्व ही गिरफ्तार 
कर लेंगे। अ्रतः यह रिपोर्ट बनावटी है।”' | * 

उक्त रिपोर्ट पर विचार प्रकट करते हुए भरी सिघवा ने कहा कि 
८ ऋरधथिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और राजनीतिक अधि कार 
उपसमिति की बाद की रिपोर्ट में आयेंगे | 


( रैद१ ) 


प्रो० एन० जी० रज्ञा ने कहा कि “रिपोर्ट एक मूल्यवात खरीता 
है | कांग्रेस को पुलिस के सिपाहियों का ऐसा कट श्रनुभव है कि मूला- 
घिकार पुलिस को कम से कम अधिकार देने की दृष्टि से बनाये गये 
हैं लेकिन उनका उद्दे श्य देश को नाज़ी या साम्यवादी ढंग की डिक्टेटर 
शाही से बचाना है |” 

रिपोर्ट का उत्तर देते हुए सरदार पठेल ने कह्य कि “रिय्रोर्ट योंही 
ऊठपटांग नहीं बना दी गई है । न तो यह कृत्रिम है और न अकृत्रिम | 
यह उन प्रमुख वकीलों की तैयार की है जिन्होंने सच्च देशों के मूला- 
धिकारों का अ्रध्ययन किया है | उपसमिति में दो दल थे। एक दल 
इतने अधिकार शामिल करना चाहता था जितनों पर अ्रदालत से 
अमल कराया जा सके। दूसरा दल इन अधिकारों को बहुत ही 
आवश्यक बादों तक ही सीमित रखना चाहता था। इस रिपोर्ट में इन 
दोनों के बीच के विचार हैं। तीसरा दल जो पुलिस और कानून रखना 
ही नहीं चाहता था, उपसमिति में था ही नही। रिपोर्ट को सदस्यों के 
हाथों में गये १० घरदे ह्वी हुए हैं इतने से समय में ही इस पर १५घद 
सशोधन आ। चुके हैं | यही इस बात का सूचक है कि सदस्य बहुत द्वी 
अध्ययनशील हैं | परिषद इन सशोधनों पर अब विचार कर सकती है।”” 

इस प्रकार अलग-अलग धाराओं पर विचार आ्रारम्भ हुआ । 

परिभाषाओं वाली पहली धारा को साधारण से संशोधन के बाद 
अलग लिया गया। दूसरी धारा के लिए श्री सनन्‍्तानम्‌ ने एक संशोधन 
पेश किया । दूसरी धारा में कहा गया है कि जो कानून बुनियादी अधि- 
कारों के खिलाफ जायेंगे उन्हें रद्द समझा जायेगा। श्री सन्तानम्‌ 
ने संशोधन पेश किया कि इन कानूनों को शासन विधान में संशोधन 
के द्वारा ही रद्द किया या घटाया बढ़ाया जा सकेगा । 

नागरिकता वाली तीसरी धारा पर खूब मनोरजंक वाद-विवाद छिड़ा। 
परिभाषा के अनुसार “जो व्यक्ति भारतीय यूनियन में पैदा हुआ होगा 
या यूनियन के विधान के अनुरूप और उसके श्रन्तर्गत रहकर बस गया 

१६ 


( १३६२ ) 


होगा, यूनियन का नागरिक माना जायमगा | “--सर दार पटेल ने सुझाया 
कि कुछ पेश किये गये संशोधनों की रक्षा करने के लिए परिभाषा में 
ये शब्द और जोड़ दिये जायें--“यूनियन की नागरिकता सम्बन्धी 
अतिरिक्त व्यवस्था यूनियन के कानूनों द्वारा की जा सकती है ।” 

श्री पी० दास ने कहा कि “यह परिभाषा भरहुत ही व्यापक है*और 
इसके अनुसार विदेशियों के भारत में उत्पन्न हुए बालक स्वतः ही 
भारत के नागरिक मान लिए जायेंगे ” 

अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि “श्री पी० दास द्वारा 
उठाये गये एतराज पर विचार करना चाहिये |” 

सर अल्लादि कृष्णास्वामी ने उक्त धारा की विशद व्याख्या करते 
हुए कहा कि--“नागरिकता का आधार जन्म या रक्त होता हे । एंग्लो 
अमेरिकन विभावना है कि नागरिकता जन्म के ऊपर निर्भर है। जबकि 
यूरोपियन विभावना है कि उसे रक्त के ऊपर अवस्थित किया जाय | 
उपसमिति ने एंग्लो अ्रमेरिकन विभावना को ही तरजीह दी है। उन्होंने 
कहा कि किसी नागरिक के नागरिक अधिकार प्राप्त करने का मतलब 
यह नहीं कि उसे राजनीतिक श्रधिकार भी प्राप्त हैं ।? 

इस पर खूब ही वाद-विवाद हुआ | अन्त में सरदार पटेल ने कहा 
कि--“जब्व साम्राज्य और ससार के अन्य भागों की नह्ल भेद सम्बन्धी 
नीति के विरुद्ध हम संघर्ष कर रहे हूँ तो हमें नस्ल भेद सम्न्धी नीति 
को प्रश्नय नहीं देना चाहिये ।” उन्होंने हँसी के मध्य पूछा कि “भारतीय 
नागरिकता को ग्राप्त करने के लिए यहाँ कितने आदमी बच्चों को 
जन्म देने आरयेगे | हम लोगों को आकस्मिक जन्म के द्वारा आक- 
स्मिक नागरिकता से भयभीत नेही होना चाहिये | यदि बाद में पता 
चले कि इस परिभाषा का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसमें 
परिवर्तन भी किया जा सकता है।” 

भरी राजगोपालाचार्य ने कहा कि “हम लोग एकवन्त्रीय नाग- 
रिकता को जन्म दे रहे हैं ।?” 


॥ 


( रै४र३े ) 


डाक्टर काटजू ने परिभाषा के साथ सहमति प्रकढ करते हुए कहा 
कि “भारतीय माता-पिताओं से विदेश में उत्पन्न हुए बच्चों को 
भारतीय नागरिक समझा जाये, यह बात परिभाषा में और जोड़ देनी 
चाहिये ।” 

सरदार पटेल ने कट्दा कि “नागरिकता सम्बन्धी अतिरिक्त व्यवस्था 
करने के अधिकार हाथ में रखने का श्र द्वी इत प्रकार के मामलों की 
व्यवस्था रखो जायेगी ।”' 


डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि “मुमे परिभाषा से पूर्ण सन्‍्तोष 
नहीं हे परन्तु यह स्वयं मवन के तय करने की बात है | इस विषय 
पर विवाद स्थगित किया जाये अथवा इस परिभाषा को स्वीकार 
किया जाये ।” 


इसके बाद भवन ने परिडत नेहरू के इस सुझाव को स्वीकार ऋर 
लिया कि अध्यक्ष द्वारा प्रमुख कानून विशारदों की एक उपसमिति 
बनाई जाय जो उक्त परिभाषा की जांच करे | 

इसके बाद भवन ने समानता के अश्रधिकार वाली धारा पर विचार 
आरम्म किया | सरदार पटेल ने कहा कि “ यह भेद भाव को मिटाने 
वाला कानून श्रन्त्र देशों में प्रचलित कानून के आधार पर बनाया गया 
है। चूंकि भारत में श्रस्पुश्यता सम्बन्धी एक विशेष समस्या मौजूद है 
इसलिये इस विशेष अवस्था का सामना करने *'के लिये कुछ खास 
व्यवस्था की गई है ।” 

इस पर श्री सोमनाथ लाहिडी ने एक संशोधन पेश किया जिसमें 
कहा गया कि राज्य अपनी प्रजा में जिन जिन बातों को लेकर भेद नहीं 
करेगा उनमें राजनीतिक काये प्रणाली की बात भी जोड़ देनी चाहिये। 

सरदार पटेल ने इसका उत्तर देते हुए; कहा कि “भेदभाव न करने 
वाली धारा श्राम शकल में होनी चाहिये। राजनेतिक काये प्रणाली 
ऐसी भी हो सकती है जिसके विरुद्ध न केवल भेदभाव ही करना आव- 


( १६४ ) 


श्यक है बल्कि जिसका दमन तक आवश्यक हो सकता है?” ( करतल 
ध्वनि ) 

इस पर श्री लाहिडी का संशोधन रह हो गया | किसी ने भी उसके 
पक्ष में मत नहीं दिये। 

श्री रोहिणी कु मार चौधरी ने सुझाव पेश करते हुए कहा कि 
वेशभूषा के आधार पर किसी वर्ग के साथ भेदभाव न किया जाबे | 
अनेक यूरोपीयन भोजनालयों में मारतीय पोशाक पहिने लोगों को आज 
भी नहीं घुसने दिया जाता है।” 

इसके उत्तर में सरदार पटेल ने कहा कि “कुछ लोग अभी तक 
दासत्व की मनोदृत्ति के शिकार हैं| और उससे अभी तक पीछा नही 
छुड़ा सके हैं | श्रीचौधरी [जन असुविधाओ्रो की चर्चा कर रहे हैं वे 
अब गायब हो चुकी हैं | हाँ, यदि कोई नगा होकर घुसना चाहे तो 
उसे घुसने नहीं दिया जायेगा (हँती)। अब वह जमाना आ गया है जब 
लोग जैसी चाहें पोशाक पहन कर जहाँ, चाहें जा सकते हैं |” 

इस धारा पर उक्त और करीब १२ दूसरे संशोधन रद्द हो गये । 
इसके बाद भवन ने सामानता श्रधिकारों वाली घारा नं० ४ को मय 
उप कलमों अ और आ के पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया | इसके बाद 
६ ठी धारा को जिसका सम्बन्ध अ्रस्पृश्यता से है, पूर्ण रूप से स्वीकार 
कर लिया | धारा न० ५ पर विचार दूसरे दिन के लिए स्थगित कर 
दिया गया । 

३० श्रप्रैल की बैठक में सर्वप्रथम घारा नं० ५ पर बाद-विवाद 
श्रारम्भ हुआ । यह धारा सरकारी नौकरियों में समानता के अ्रधिकारों 
के सम्बन्ध में है | इस धारा के पूर्व श्री बी० दास ने पूछा कि “क्या 
भारतवर्ष में जो अ्रफगान शरणार्थी हैं उनके बालकों को भी इस घारा 
के अधिकार मिलेगे ।? श्री त्यागी ने पूछा कि “क्या प्रान्त निवास के 
आधार पर नौकरी देने पर पाबन्दी लगा सकेंगे | भ्री सूरजमल ने पूछा 
कि क्या बिक्री वानून के अधिकार कायम रखे जात्गे | सरदार पटेल ने 


( १६५ ) 


उत्तर देते हुए. कह कि “घारा में योग्यता का विधान है। यह किसी 
प्रान्‍्त को नौकरी के मामले में कोई पाबन्दी लगाने से नहीं रोकता । 
श्री सूरजमल ने जो प्रश्न उठाया है वह श्रगली धाराओं के* अ्रन्तर्गत 
आ जाता है। चि 


आगे चलकर पदवियों या खिताब न दी जाने वाली धारा का उत्तर 
देते हुए सरदार पटेल ने कद्दा कि मूलाघिकार समिति ने वंशानुगत 
पदवियों पर रोक लगा दी है। चूंकि इससे सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट 
होता है इसलिए लोकमत उनके विरुद्ध है। 

८ वीं धारा पर भी काफी विवाद हुआ | इसके बाद वह संशोधित 
रूप में पेश होकर स्वीकृत हुईं। सशोधित धारा पिछले पष्ठों पर 
उद्धृत की गई है | इस धारा पर श्री सोमनाथ लाहिड़ी ने सुझाव 
पेश करते हुए. कहा कि “जिस विशेष अवस्था में नागरिक स्वतंत्रता 
को सीमिति किया जाय उसका सीधा सम्प्रन्ध यूनियन की रक्षा के प्रश्न 
से हो, न कि जब उसकी सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो ।? श्री निकोलस 
राय और श्री जयपाल सिंह ने कब्राइली इलाकों की श्रोर से बोलते हुए 
यह मांग पेश की कि इन इलाकों को यह आश्वासन दिया जाय कि 
उनकी रक्ना के लिए इस समय जो व्यवस्था मौजूद है उसमें किसी भी 
प्रकार का अन्तर नहीं पड़ेगा ।” श्री जयपालसिह ने यह भी कहा कि 
“कबाइली लोगों के लिए भूमि का प्रश्न जीवन-मरण है ।” 

परिडत नेहरू ने इस विवाद में भाग लेते हुए कहा कि “मूला-, 
घिकारों का सम्बन्ध स्थायी मामलों से है, न कि अस्थायी मामलों से |. 
उन्होंने भी निकोलस राय और श्री जयपाल सिंह के विचारों के साथ 
सहमति प्रकट की और उन्हें आश्वासन दिया कि कबाइली लोगों के 
साथ भारत की पूरी सद्दानु भूति है । 

सरदार पटेल ने श्री लाहिड़ी के संशोधन का विरोध करते हुए, 
कहा कि “श्री लाहिड़ी आन्तरिक व्यवस्था नहीं चाइते हैं| कबाइलियों 


( रै६६ ) 


की ओर से बोलने वाले सदस्य इन इलाकों को हमेशा ही पिछड़े हुई 
देखना चाहते हैं | 


भी ज्ञाहिड़ी का संशोधन गिर गया और भी मुंशी द्वारा संशोधित 
धारा अ्रपना ली गई | यह धारा पीछे उद्धृत कीं जा चुकी हे । 

इसके बाद सरदार पटेल ने धारा नं० ६ पेश की। यह धारा 
कानूनी कार्रवाई के बगैंर किसी को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित न 
कर सकने के सम्प्रन्ध में है। ह 

इस अवसर पर मूलाधिकार सम्बन्धी विचार स्थगित कर दिया 
गया | और व्यापारिक व्यवस्था समिति की रिपोर्ट श्री के० एम० मुंशी 
द्वारा पेश की गई। भ्री मुंशी ने कहा कि “सीमिति व्यापार सम्बन्धी 
व्यवस्था को अन्तिम रूप देने में हमेशा ही असमर्थ रही है, क्योंकि 
राजनीतिक मामलों पर जो निश्चय होने वाला है उसका प्रभाव क्धान 
परिषद के कार्य पर भी पड़ेगा | समिति ने यह सिफारिश भी की है कि 
दो समितियों की नियुक्ति की जाये जिनमें से एक यूनियन के शासन 
विधान के मुख्य सिद्धान्तों के विषय मे अपनी रियोर्ट पेश करे और 
दूसरी एक आदर्श और अस्थायी शासन विधान के सिंद्धान्तों के संबंध 
में रिपोर्ट दे। शासन' विधान की रचना इस प्रकार होनी चाहिये 
कि भारत का कोई भी भाग उसे अपना सके और यदि कोई भाग 
फिलहाल अलग रहना भी चाहे तो बाद को परिवार में पुनः आकर 
'मिल सके । उन्होंने सुकाया कि परिषद के अ्रध्यक्ष १५४ सदस्यों की एक 
समिति बनावें जो परिषद के अगामी अ्रधिवेशन तक यूनियन के शासन 
विधान के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करे ओर २४ सदस्यों की दूसरी 
समिति बनावें जो अस्थायी और आदर्श शासन विधान पर अपनी 
रिपोर्ट पेश करे | 

कुर्ग के श्री पूनाचा ने सुककाया कि तीन सदस्यों कौ एक उपसमिति 
चीफ कमिश्नर के प्रान्तों के मामत्ते पर'विच्ार करे । इसके बाद डा० 
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पद्टामि ने आशा प्रकट की कि समितियाँ प्रान्तों के पुनसंठन के प्रश्न 
पर भी विचार करेंगी | 

विधान परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि समितियाँ भी पूनाचा और 
डाक्टर पद्टामि के सुझावों पर विचार करेंगी | ० 

श्री मुशी का प्रस्ताव पास हो गया श्रौर समिति को व्यापारिक 
सम्बन्धी अन्तिम रिपोर्ट बाद को पेश करने की अनुमति मिली । 

१ मई को विधान परिषद की बैठक में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं 
शिज्ञात्मक अधिकारों पर चर्चा हुईं। मनुष्य की बिक्री. और बेगार पर 

रोक लगाने सम्बन्धी धारा पर बड़ी गहरी बहस हुई । . 

यह कहा गया कि इससे अनिवाय॑ फौजी भरती में बाधा पड़ेगी । 
अन्त में डाक्टर अम्बेडकर की इस धारा को प्रमुख वकीलों की एक 
उपसमिसि के सिपुर्द करने की तजबीज मान ली गई | 

परिषद ने १० वीं धारा श्री मुशी के संशोधन के साथ स्वीकार 
कर ली | इस धारा में संध प्रदेशों के त्रीच व्यापार व आवागमन की 
स्वतन्त्रता का जिक्र है। यह घारा भी सशोधित रूप में ध्वीकृत दो गई 
जो पहिले उद्घृत की जा चुकी है । 

राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा से सम्बन्ध 
रखने वाली १६ वीं धारा। पर विचार नहीं किया गया। उसे सरदार 
पटेल के सुझाव पर उपसमिति के पास वापस भेज दिया गया। उप- 
समिति की सह्दी के बाद उस धारा का निम्नलिखित रूप इस प्रकार 
हो गया--- । 

“बेोखा देकर, डरा धमकाकर या श्रनुचित दबाव द्वारा १८ वर्ष 
से कम उम्र के व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवततेन कामून 
द्वारा नहीं माना जायेगा।”? 

- और फ्रेक एन्थोनी ने कहा कि “(८ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के 
धर्म परिवतेन पर प्रतिबन्ध लगाने का श्र्थ यह होगा कि ईसाई घर्म 
का प्रचार करने के अधिकार द्वारा जो युविधा प्राप्त हुई हे, उससे धर्म 


( शदृछ ) 


बंचित हो जायेगा । बालक स्वमावतः ही अपने माता-पिता के धर्म के 
अनुयायी द्वोते हैँ । परन्त॒ वयस्क दोने पर उस बालक को अधिकार 
रहेगा कि वह अपने जीवित माता-पिता के धर्म का अनुयायी रहे 
अथवा पुराने धर्म का अवलम्बन करे | ह है 

दलित जातियों की ओर से बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि 
“धर्म-परिवर्तन उनकी जाति में सत्रसे अ्रविक होते हैं। धर्म-परिवत॑न 
करनेवालों को जो प्रलोभन दिये जाते हैं, उन्हें अनुचित दबाव समझा 
जाय |” श्री निकोलस राय ने कह कि--“स्वय मैंने १४ वर्ष की उम्र में 
धर्म परिवर्तन किया था। ईश्वर से सम्बन्ध स्थापित करने के मामल में 
१८ वर्ष की बंदिश लगाना उचित नहीं ।” 

श्री पुरुषोत्तमदास टए्डन ने कहा कि “वद्यत्रि अभिकाश कांग्रेसी 
धर्म प्रचार का अधिकार दिये जाने के विरुद्ध हैं तथापि वे राजी हो 
गये हैं, जिससे इंसाई और अन्य धर्ममतावलम्बी उनके साथ रहें । 
परन्तु इस विषय पर अनेक सदस्यों के भिन्न मत हैं | बच्चों की धर्म- 
परिवर्तन से रक्षा की जानी चाहिये | यदि माता पिता धर्म-परिवर्तन 
करना चाहते हों तो बच्चों के लिये अभिमावकों की व्यवस्था करना 
कठिन नहीं रहेगा ।” 

भी धीरेनद्च ने सुझाया कि इस धारा को उपसमिति के सिपुर्द 
करना चाहिये । 

रेवरेए्ड डी० सौजा का भाषण इस सम्बन्ध में बहुत ही गम्भीर 
एवं प्रभावशाली रहा | उन्होंने कहा कि “उक्त धारा के द्वारा जो 
समस्या उठ खड़ी होगी, वह केवल अल्प-संख्यक समस्या मात्र नहीं 
है | उसमें कानूनी पेचदगियाँ भी भरी हुई हैं। धर्म सम्बन्धी १३ वीं 
धारा जिस ढंग से पास की गई है, उससे अल्प-संख्यक- ज्ञातियों को 
इतना अ्रधिक आश्वासन मिला है कि उन्हें अब और भी अधिक 
संरक्षणों की मांग नहीं करना चाहिये। परन्तु साथ ही पारिवारिक 
अधिकार के सिद्धांत के सम्बन्ध में श्री एन्थोनी ने जो कुछ कहा है वह 
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भी काम की बात हैं।” उन्होंने अपने पहिले के वक्ता के इस कथन 
के साथ सहमति प्रकट की कि अध्यक्ष महोदय ने अन्य दो विवादगस्त 
धाशओ्ं पर विचार करने के लिये प्रद्षिद्ध कानून विशारदों की जो 
समिति बनाई है, वह इस मामले पर भी ध्यान पूर्वक विल्वार करे । 

श्री अलगूराय शख्त्री और श्री जगतनारायण लाल ने,श्री मुन्शी के 
सशोधन का समर्थन किया | श्री जगतनारायण लाल ने कहा कि संसार 
के श्रन्य किसी भी देश के झाधुनिक शासन विधान ने धर्म प्रचार 
सम्बन्धी अधिकार को स्वीकार नहीं किया है | इसलिये जब हमने अल्प- 
सख्पकों के प्रति श्रपनी सद्इच्छा का परिचय दे दिया है तो उन्हें भी 
भ्री मुशी के संशोधन से सहमत हो जाना चाहिये | 

डा० अम्बेडकर ने एक विद्वचापूर्ण वक्तता के सिलसिले में 
बताया कि “भ्रो मुंशी के संशोधन को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयाँ 
हैं । इस मामले पर मूलाघिकार सम्तिति और अल्पसंख्यक उपसमिति 
ध्यानपूर्वक विचार कर रही हैं, पर उन्हें इस समस्या का कोई इल नहीं 
मिल्रा | धारा में यह व्यवस्था अवश्य ही रहना चाहिये कि नाबालिग 
बच्चों को उनके अभिभावकों की रजामन्दी के बगैर दूसरे धर्म में परि- 
बर्तित न किया जाय । 

*$ सरदार पटेल ने बहस का उत्तर देते हुए कहा कि,, सामूहिक धर्म 
परिवर्तन के, डरा धमका कर और दबाव डालकर धर्म परिवततंन कराने 
के तथा अनाथ और नाबालिग बचचों के धर्म परिवर्तन के उदाहरण 
मौजूद हैं | हम लोगों ने इस समस्या का इल पाने की तीन बार चेष्टा 
की, पर ऐसा इल न पा सके जो सन्नको स्वीकार्य होता । 

अन्त में इस धारा को भी परामशं-दायिनी-समित के पास भेजे 
जाने के बान्नत प्रस्ताव सर्वेतम्मति से पास हुआ | 

इसके बाद परिषद ने सांस्कृतिक और शिक्षण सम्बन्धी अ्रधिकारों 
से सम्बन्ध रखने वाली धारा पर विचार किया | विचारोपरान्त पहिली 
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और तीसरी उपचाराएँ स्वीकृत कर ली गई' और उपधारा न॑ २ परामर्श 
दायिनी समिति कें पास विचाराथे भेज दी गईं। 

२ मई को पुनः मूलाधिकारों पर बहस आरम्भ हुईं | नागरिकता 
सम्बन्धी परिकषषा को सरदार पटेल ने फिर हाउस के सामने पेश किया, 
किन्तु श्री के० सन्‍्तानम्‌ ने बताया कि इसमें एक त्रुटि यह रह गईं है कि 
जो लोग ऐसी रियासतों में पैदा हुए हों जो यूनियन मे शामिल नहीं 
हुई होंगी, परन्तु जो स्थायी रूप से ब्रिटिश, भारत में रहते आये हो, 
उनकी नागरिकता कौ कोई व्यवस्था नहीं की गईं है | 

इस परिषद्‌ की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डाक्टर अम्बेड- 
कर विधान-परिषद के प्रत्येक कार्य में विशेष दिलचस्पी दिखा रहे और 
बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं | वे एक बैच से दूसरी बैच पर बारबार 
जाते देखे गये । वे परिषद के प्रधान व्यक्तियों में गिने जाते हैं । 
आज परिषद्‌ ने वादविवाद के उपरान्त १६ से लेकर २४ धाराएँ 
पास को | इस प्रकार समस्त मूलाधिकार समिति की रिपोर्ट पर बिचार 
'दोकर वह स्वीकृत की गई | उसकी कुछ धाराएँ परामर्शा-दायिनी-समिति 
के सिपुर्द विचाराथें की गई हैं । 

श्री० के० एम० मुन्शी ने नागरिकता की परिभाषा और बेगार 

आऔर सैनिक अनिवाय॑ भर्ती सम्बन्धी घाराओं के सम्बन्ध में प्रमुख 
(कानून विशारदों की रिपोर्ट की । नागरिकता की परिभाषा वाली घाराँ 
की एंग्ली अमेरिकन कानून के आधार पर बनाया गया है। परिभाषा 
'इस प्रकार है - 
.._ #ऋर ऐसा व्यक्ति, जो यूनियन में उत्पन्न हुआ हो और उसके 
कानूनों के मातहत हो, हर ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म के समय उत्षके 
माता-पिता यूनियन के नागरिक रहे हों और हर ऐसा व्यक्ति जो यूनियन 
में दी बस गया हो, यूनियन का नागरिक कहलायेगा | यूनियन की 
नागरिकता प्रात्त करने या उसका अन्त करने के सम्पन्ध में अश्रतिरिक्त 
ब्यवस्था यूनियन के कानून द्वारा की जायेगी |” 
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सरदार पटेल ने प्रस्ताव किया कि “परिमाषा को अपना 
लिया जावे | 

श्री० सन्‍्तानम्‌ ने सुकाया कि “परिभाषा में एक त्रुटि रह _ गई हे 
कि इसमें उन लोगों की नागरिकता की व्यवस्था नहीं है जो भारत के 
नागरिक नहीं हैं | इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है, क्‍योंकि कुछ 
ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उन रियासतों में पैदा हुए हों जो ग्रूनियन 
में शामिल नहीं होंगे और ज़ो ब्रिटिश भारत में स्थायी रूप से रहते 
हों। यदि उनके लिये कोई व्यवस्था न की जायेगी तोवे यूनियन की 
नागरिकता से वंचिन हो जायेंगे |”? सा 

सरदार पटेल ने बताया कि “इ बात को उठाने का यंह अवसर 
नहीं है।” 

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सर अल्लादी कृष्णामाचारी और 
डा> अम्बेडकर ने इस मुद्दे के महत्व को समझाया और अन्त में यह 
ते हुआ कि परिभाषा को पुनंविचार के लिये परामश-दायिनी-संमिति 
के पाल वापस भेज देना चाहिये | इसी प्रकार बेगार और सेनिक 
अनिवार्य भरती सम्बन्धी धारा भी श्री मुन्शी के सुझाव पर परामश॑- 
दायिनी-समिति के पास भेज दी गई | 

२ मई को विधान-परिषद की कायवाह्दी देखने के लिये महाराज 
पटियाला दर्शकों की गैलरी में पूरे समय तक बैठे रदे । 

परिषद को स्थगित करने से पूर्व डा० राजेन्द्रप्रसाद ने विधान को 
अन्ततः हिन्दुस्तानी में स्वीकार करने की श्रावश्यकता पर जोर दिया 
और कह। कि वे इस कार्य के लिये योग्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे। इसके 
बाद अ्रधिवेशन स्थगित हो गया । 

ता० ४ मई को विधान -परिषद के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने 
विधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिये १ संघीय समिति और २ 
प्रांतीय विधान समिति के निर्माण की धोष॑ंणा की-- 


( रे ) 


संघीयं-विधान-समिरति 

१--पंडित जवाहरलाल नेहरू 
२--मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 
३-- परिडत गोविंद बल्‍्लभपन्‍्त 
४--भी जगजीवन राम 

धू--डा[० अम्बेडकर 

६--सर अ्ल्लादी कृष्ण स्त्रामी श्रय्यर , 
७-- श्री कन्हैयालाल मुशी 

प्--प्रो० के० टी० शाह 

६--डा» श्यामा प्रसाद मुकर्जी 
१०--सर० वी० टी० कृष्णामाचारी 
११--सरदार के० एम० पान्निकर 
१२---सर एन० गोपाल स्वामी अ्रयंगर 
१३--भरी गोविन्द मेनन 


प्रांतीय -विधान-समिति 


१--सरदार बललभभाई पटेल 
२--डा० सुब्रायन 

३--डा० पद्टामि सीता रमैया 
४--भी० वी० जी० खेर 

पं ->भ्री बृजलाल बियानी 

६---ड।० कैलाश नाथ काटजू 

७-- श्री हरेकृष्ण मेहतांच 

८--श्री किरण शंकर राव 

६-ओऔ फूंलन प्रसाद वर्मा 
५०--भी रोहिनी कुमार चौधरी 
११- भी जयरामदास दोलतराम 


( ९७३ ) 


१२--भी सरदार उम्त्वल सिंह 

१३--भी दीवान चमनलॉल 

१७--भ्री सत्यनारायण सिंह 

१४०-भी पूचाना 

१६८“ डा ० पी० के० सेन 

१७--ओ राधघावस्थ रथ 

१८:--आी रफी अहमद किदवई 

१६---भीमती हंसा मेहता 

२०--भीमती राजकुमारी अमृत कौर 

२५--डा० एच० सी० मुकर्जी 

२२---भी आचाये कृपलानी 

२३--भी शंकर राव देव 

२४--भी दिवाकर 

२४--भ्री नागप्पा | 
ये दोनों समितियाँ क्रमशः संध व प्रान्तों के विधानों के मर्विदे 


तैयार करेंगी । 


इस भ्रधिवेशन पर एके दृष्टि 

. विधान परिंषद्‌ की यद्ट बैठक एक काफी लम्बे अरसे के बाद हुई । 
जब पिछुली बैठक स्थगित हुईं थी तो यह आशा की गई थी कि श्रगले 
अधिवेशन में मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों के.लिए भी भाग लेना संभव 
होगा किन्तु मुस्लिम लीग ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और इस बात की 
कोई आशा नेहीं रह गई कि लीग मंत्रि मिशत्त की योजना के आधार 
पर देश के दूसरे दलों के साथ विधान बनाने के कार्य में सहयोग देने 
को प्रस्तुत होगी | मुस्लिम लीग अपनी डेढ़ चावल की खिचंड़ी अलग 
ही पकाने पर तुली है। विधान परिषद ने अब तक लीग के सइयोग 
की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए फ्रूक फ्ूक कर कदम उठाया हे 
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किन्तु झ्र इन्तजार की सीमा खत्म हो चुकी हैं। विधान निर्णय का 
कार्ये तो वेसे ही जरूरी था, पर सरकार की फरवरी २० फरवरी की 
घोषणा भे उसे और भी जरूरी बना दिया | अब यह नितान्त आवश्यक 
हो गया है ,कि विधान जल्दी से जह़दी बनकर तैयार हो जाय, ताकि 
वह मशीनरी खड़ी की जा सके जो समय पर बृटिश हाथों से 
सत्ता अ्हुण कर सके। परिषद के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने 
खझगामो अक्टूबर तक की श्रवधि सूचित की है और यह आशा करनी 
चाहिये कि विधान-परिषद और उसकी विभिन्न समितियाँ अपना कार्य 
इस अवधि तक समाप्त कर लेंगी। जब कि मुस्लिम लीग विधान 
५रिपद में शरीक नहीं हो रही है तो विधान-परिषद के लिए मंत्रिमिशन 
की योजना के अनुसार तीन विभागों में विभाजित होना जरूरी नहीं 
रह गया है। विधान परिषद जो विधान बनायेगी वह देश के उन्हीं 
भागों पर लागू होगा जो उसे स्वीकार करने को रजामन्द होंगे | ' यह 
हो सकता है कि देश के कुछ हिस्से उस विधान को स्वीकार न करें । 
ऐसे हिस्से कितने होंगे और उनकी सीमाएँ क्‍या होंगी यह ती उन 
चर्चाश्रों के परिणाम स्वरूप तय होगा जो पिछले दिनों हुई हैं या 
ग्रगले एक दो महीने में होंगी | किन्तु जिन लोगों पर विधान बनाने की 
जिम्मेवारी है वे अपने दायित्व को समभते हैं और वे ऐसा ही विधान 
बना सकते हैं जो उसकी सीमा में आने वाले सभी वर्गों के लिए समा- 
धान कारक होगा । ध 

विधान परिषद का यह अधिवेशन संक्धित्त रहा । किन्तु इसमें कुछ 
देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का शामिल दोना महत्वपूर्ण है |. यह खेद 
का विषय है कि काफी समय मिल जाने पर भी सभी देशी राज्यों के 
प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए हैं । कुछ राजा अ्रभी 
भी दिचकिचा रहे हैं और शामिल होने के पूर्व विधान-परिषद से कुछ 
बातों के बारे में आश्वासन प्राम करना चाहते हैं। ये ऐसी बाते हैं 
जिनके बारे में देशीं राज्यों के प्रतनिधि विधान परिषद में शामिल 
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होकर चर्चा कर सकते हैं। किन्तु कतिपय नरेशों ने अन्यथा पर 
ग्रहण किया दे। वे यह भूल जाते हैं कि राजवंशों की रक्षा, देशी राज्यों 
की आन्तरिक स्वतंत्रता और भौगोलिक सीमाओं की रचा विधान 
परिषद के ब्रिटिश भारतीय हिस्से द्वारा दिये गये आश्वासनों पर निर्भर 
नहीं करती, बल्कि रियासतों की जनता की सदूभावना पर निर्मर करती 
है। जो राजा देशी राज्यों को विधान परिषद्‌ से अलग रख रहे 
हैं, वे न केवल रियासती जनता की बल्कि ब्रिटिश भारत के लोगों की 
सद्दानुभूति भी खो रहे हैं | इसके विपरीत जिन राज्यों ने विधान-परिषद्‌ 
में शामिल होने का निश्चय किया है और इस अधिवेशन में अपने 
प्रतिनिधि भेजे हैं, उन्होंने ग्रपनी देशभक्ति का सक्रिय परिचय दिया है । 
आर भारत की एकता व अखण्डता सिद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण 
योग दिया है । इस प्रकार पहिली बार राजाओं और रियासती जनता 
के वास्तविक प्रतिनिधि एक महान कार्य में शेष भारत के साथ हिस्सा 
ले रहे हैं| उनका यह कार्य साहसपूर्ण अथच प्रशंसनीय हे । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि विधान-परिषद्‌ का यह अधिवेशन 
तीन महीने बाद हुआ । अ्रक््यज्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और परिषद 
के प्रमुख प्रवक्ता परिडत जवाहरलाल नेहरू श्रौर संध अ्रधिकार समिति 
की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सर गोपाल स्वार्मी श्रयंगर सभी के भाषणों 
में यह ध्वनि थी, मानो देश विभाजन एक निश्चित तथ्य हो गया है 
आर इस तरह कार्य करना चाहिये कि हर हालत में उसे जमाया जा 
सके | रियासती प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस सम्मेलन की एक महत्व- 
पूर्ण घटना रही, लेकिन लीग का रुख ज्यों का त्यों ही है ।| साथ ही 
यह भी कहा जा रहा है कि या तो लाहौर में या कराची में पकिस्तानी 
विधान परिषद की स्थापना होने वाली दे। तथा श्रन्तरिय सरकार भी 
विभक्त होकर हिन्दुस्तान की अलग तथा पाकिस्तान की अलग हो 
ज्ञायेगी । ये दोनों अ्रन्तरिय सरकारें फिलद्ाल एक ही गवनेर जनरल 
के अधिपत्य में कार्य करेंगी | इन सब बातों से यह स्पष्ट हे कि देश 
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का विभाजन होगा। विभक्त भारत रक्षा व्यवस्था की दृष्टि से स्वयं 
अपने लिए नहीं वरन्‌ ब्रिटिश हित की दृष्टि से भी अवाछुनीय ही 
होगा । केकिन आयरलैण्ड के श्रलस्टर की तरह पाकिस्तान भी अ्रगर 
ब्रिटिश का पुंछुल्‍ला बनकर रहना स्वीकार कर ले तो भारत से जाकर 
भी ब्रिटेन भारत में अपनी ताकत बनाये रद्द सकता है और उस हालत 
में संयुक्त भारत के बजाय वह विभक्त भारत पसन्द करे अस्वाभाविक 
नहीं । यही बात उन राज्यों के बारे में भी मानी जा सकती है जो अपनी 
शक्ति के बजाय अंग्रेजों या पाकिस्तान के बलपर भारतीय संघ से स्वतंत्र 
रहने की इच्छा रखते हैं जहाँ ऐसे विभीषण विद्यमान हों वहाँ इस तरह 
की सभावनाएँ बराबर रहेंगी, इसीलिए विधान-परिषद का ऐसी 
संभावनाओं को सामने रखकर काम करने का निश्चय अनुचित नहीं 
कहा जा सकता । 

जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, मौलिक अधिकारों का प्रश्न 
सब्रसे पहिले भ्री स्वर्गीय चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने पंजाब की श्रमृत 
सर कांग्रेंस १६१६, में उठाया था। जन्न दूसरे साल नागपुर में वह 
स्वय कांग्रेस अधिवेशन के सभापति बने तो इस प्रश्न को और महत्व 
मिला । दस साल बाद कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ और अ्रगस्त १६३१ में बम्बई में कांग्रेस महासमिति 
ने विचारपूर्ण संशोधन परिवर्तन द्वारा उसे व्यवस्थित रूप दिया। 
फलतः हमारे सामने स्पष्ट रूप में वह खाका आया जो अपनी स्वतंत्र 
इस्ती में इमें आवश्यक है। 

५भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय में जो कि कानून. 
श्रौर सदाचार के विरुद्ध न हो अपनी स्वतंत्र राय प्रकट करने, स्वतंत्र 
ससस्‍्थायें और संघ बनाने तथा बिना हथियार के और शान्ति पूर्वक 
एकन्न होने का अधिकार है | --यह बताते हुए कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 
मौलिक अ्रधिकारों में घोषित किये गये प्रत्येक नागरिक को धार्मिक 
विश्वास एवं आचरण की स्वतत्रता है। अल्य-संख्यक्र जातियों की संस्कृति, 
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उपयोग की भाषा और लिपि की रक्षा की जायेगी, सत्र नागरिक कानूनी 
की दृष्टि से समान हैं, सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक वस्तुश्रों 
में किसी के साथ भेद नहीं किया जायेगा, कानूनी आधार के « बिना न 
किसी कि स्वतंत्रता का अपहरण किया जायेगा,न घर जायदूद में प्रवेश, 
या कुर्की या जब्ती की जायेगी, धार्मिक तठस्थता, वालिग मताधिकार, 
श्रमण स्वातंत्र्य, दासत्व हीनता आदि का सत्च नागरिक उपभोग करेंगे। 

अब जब्न देश का स्वप्न पूरा हो रहा है, और वास्तविक रूप में 
विधान निर्माण हो रहा है,नई परिस्थिति एवं वास्तविक्रताओं को सामने 
रखकर, उपयु क्त मौलिक अधिकारों को हम नये रूप में पायें तो 
अआश्चये नहीं होना चाहिये। यह बताने की जरूरत नहीं कि पहिले 
केवल कांग्रेसियों का दिमाग ही इस काम में लगा था और एक तरह 
से श्रस्वाभाविक परिस्थिति में ही यह काम हुआ था | इसके विरुद्ध इस 
बार मुस्लिम लीग को छोड़कर देश के सभी वर्ग इस कार्य में साभी- 
दार हैं और बृटेन से सत्ता प्राप्ति के बाद इसी के अनुसार काम चलाने 
का खयाल परिस्थिति में वास्तविकता ला रह्दा है। सरदार पटेल द्वारा 
मौलिक अधिकारों का जो मर्तौंदा पेश हिया गया यद्द वही नहीं है जो 
काँग्रेस स्वीकार कर चुकी है। जहाँ तक वर्तमान मसौदे का सम्बन्ध है, 
ऊँचे दर्ज के कानूनशों और विधान-शात्तियों का उसमें हाथ है| फिर 
भी परिषद में हुईं बहसों से स्पष्ट है कि अभी उसे और ठोस और 
परिपूर्ण बनाया जायेगा | हमें आश। है कि बइस और संशोधनों की 
कसौटी पर कसा जाकर वह ऐसे श्रेष्ठ और ठोस रूप में निर्मित होगा 
कि विभिन्न देशों में स्वीकृत मौलिक अधिकारों की सभी अच्छाइयों का 
उसमें समावेश हो जायेगा और बुराइयों निकल जायेंगी । 

जो खाका अभी हमारे सामने है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है| 
भारतीय संघ की नागरिकता की व्यवस्था बहुत ही उदार रखी गई है। 
समानता की स्पष्ट गारन्दी है, अ्रस्पृष्यता को उसके स्पष्ट रूप में खत्म 
का उसमें ऐलान है, उपाधियों के प्रलोभनों से बचने का उसमें स्पष्ट 
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संकेत है। जनता की शक्ति. और नैतिकता को दृष्टि, में रखते हुए“स्वतंत्र 
विचरण, संगठन व्यवसाय, धर्म पालन, भाषा, लिपि, सस्कृति आदि 
की स्वतंबता है, अल्प संख्यकों की हित रक्षा की गारन्टी है| बालिग 
मताधिकार है और १८ वर्ष से अल्पायु बालकों से कारखानों में काम 
न लेने का स्पष्ट विधान है| कौन सा मौलिक अधिकार किस रूप में 
व्यक्त होना चाहिये यह निर्णय करना विधान शास्त्रियों का काम है। 
जैसी इस रिपोर्ट पर गम्भीर बहस हुई है, इसी से पता चलता है कि 
कोई भी खामी अब इसमे नही रहेगी। यह प्रसन्नता की बात है कि 
रियासती प्रतिनिधि भी इस बहस में सम्मिलित हुए थे। इसका यही 
अर्थ हैं कि जो भी मौलिक अधिकार निश्चित हुए या होंगे वे भारतीय 
संघ की अंगरूप रियासतों में भी उसी रूप में व्यवद्बत होंगे.। रियासती 
प्रजा और बृटिश भारतीय प्रजा के बीच खड़ी कृत्रिम दीवारें इस प्रकार 
अनायास ही टूट गई हैं, यह कम महत्वपूर्ण नहीं है । विभाजन की पुकार 
के बीच भी हस प्रकार भारत एक हो रहा है, यह हमें भूलना न चाहिये। 


८, रा #£ 
फश्फ्क््ष्ट 
[१ |] 
ब्रिटिश मंत्रि-सिशन ७वं वायसराय की 
१६ मई की घोषणा--- 


“वक्तव्य में स्मरण कराया गया है कि ब्रिटिश प्रधानमस्त्री ने 
प्रतिनिधि मएडइल को भारत द्वारा जितना शीघ्र और पूर्ण रूप से 
सम्मव हो सके उतना शीघ्र और पूर्ण रूप से स्वाधीनता प्राप्त करने में 
सहायता प्रदान करने के ऐतिहासिक कार्य के लिये भेजा था। अतः 
प्रतिनिधि-मएडल और वायसराय ने मारतीय राजनैतिक दलों के भारत 
की अरखण्डता अथवा बंटवारे के आधारभूत प्रश्न पर क्रिसी समझौते 
पर पहुँचने में सहायता प्रदान करने के लिये मरतक अधिक से अधिक 
प्रयत्न किये | इन प्रयत्नों का परिणाम हुआ शिमला सम्मेलन, जिसमें 
दोनों डी दल किसी समझौते पर पहुँचने के लिये अधिक से अधिक 
रियायत करने को तैयार थे किन्तु अन्त में किसी समझौते पर पहुँचना 
असम्मव सिद्ध हुआ । इसलिये अ्त्र प्रतिनिधि मएडल ने इस बात का 
तात्कालिक प्रबन्ध करने का निश्चय कर लिया है, जिससे भारतीय 
भारत के भावी विधान का निर्णय कर सकें और तुरन्त ही एक अतः- 
कालीन सरकार की स्थापना हो सके | 

“प्रतिनिधि-मण्डल का कथन है कि उसने निकट से तथा तट- 
स्थतापूर्वक भारत के विभाजन की सम्भावना पर विचार किया हे, 
क्योंकि वह मुसलमानों की इस वास्तविक तथा उत्कद चिन्ता से बहुत 
ही प्रभावित था कि कही मुसलमानों को निरन्तर हिन्दू मत की आ्रधीनता 
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में न रहना पड़े । मएढल का विचार है कि यदि भारत में आन्तरिक 
शाति रहती है तो वह ऐसे ही उपायों द्वारा सुरक्षित रह सकेगी जिनसे 
कि मुसलमानों को यह आश्वासन मिल सके कि उनकी सबस्कृति, धर्म 
ओर आशिक व्यवस्था तथा अन्य बातों पर प्रभाव डालने वाले विषयों 
पर उनका नियन्त्रण रहेगा | मण्डल ने एक तरफ से तो पाकिस्तान के 
ऐसे पृथक सत्ता सम्पन्न राज्य के सम्बन्ध में बिचार किया है जिसमें 
मुस्लिमलीग ने छुः प्रान्त रखने का दावा किया है और सीमाओं के 
संशोधन की बात स्वीकार की गई है और दूधरी तरफ मण्डल ने उस 
वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया हे जिसमें अपेक्षाकृत लघु सत्ता- 
सम्पन्न पाकिस्तान की स्थापना की बात थी और जो कफेकल मुस्लिम 
बहुमत वाले प्रदेशों को मिलाकर ही बनाया जाना था ।” 

“इनमें से पहिले विकल्प की स्वौकृति की सिफारिश करने में 
मण्डल असमर्थ है, क्योंकि ऐसे पृथक गज्यों मे उन बड़े बड़े गैरमुस्लिम 
तत्वों को शामिल करने का वह कोई औचित्य नहीं समझता जो उत्तर 
पश्चिमी क्षेत्र में ३७*६ प्रतिशत तथा उत्तर पूर्व छेत्र मे ४८३ प्रति- 
शत होंगे। दूसरे विकल्प को वे अव्यवहारिक समझ कर अस्वीकार 
करते हैं क्योंकि उसमे पंजाब की समस्त अम्बाला और जालन्धर 
कमिश्नरियाँ, सिलहट जिले को छोड़कर समस्त आसाम प्रान्त तथा 
कलकता सहित पश्चिमी बगाल के एक बड़े भाग को प्रस्तावित ज्षेत्र से 
बाहर निकाल देना होगा। प्रतिनिधि मण्डल का यह विश्वास दे कि 
पंजाब और बंगाल का विभाजन इन दो प्रान्तों के अत्यधिक निवासियों 
की इच्छा तथा द्वितों के विरुद्ध होगा और पंजाब के किसी भी विभाजन से 
सिख अवश्य दी विभाजित हो बायेंगे | 

“सत्ता सम्पन्न एक पृथक पाकिस्तान की रचना के विरुद्ध आर्थिक, 
सैन्य और शासन सम्बन्धी जोरदार कारण भी हैं। इसलिये यह्द प्रति- 
निधि मण्डल ब्रिटिश सरकार को यह राय देने में श्रसमर्थ हे कि 
भारत में सत्ता सम्पन्न दो बिलकुल पृथक राज्यों को सत्ता इस्तान्तरित 
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कर दी जाय | किन्तु इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने 
मुसलमाने के वास्तविक भय पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया,क्ि 
उनकी संस्कृति तथा उनका राजनीतिक और सामाजिक छीवन एक 
ऐसे शुद्ध संयुक्त भारत में विलीन हो जायेगा, जिसमें हिन्दू अवश्य दी 
सर्वोपिरिस्थिति में हेंगे ।” 

“देशी राज्यो के सम्बन्ध मे प्रतिनिधि मण्डल का कहना है कि 
यह बिलकुल ही स्पष्ट द्वे कि ब्रिटिश मारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर 
लेने पर, चाहे वह ब्रिटिश शप्ट्र मणढल में रहे या इससे बाइर, देशी 
राज्यों और ब्रिटिश सम्राट के ब्रीच जो अब तक सम्बन्ध रहे हैं, वे बाद 
में नहीं रह सकेंगे | ब्रिटिश सम्राट द्वारा सर्वाच्च सत्ता न तो अपने पास 
रखी जा सकती है और न नयी सरकार को हस्तान्तरित की ज्ञा सकती 
है । देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस प्रतिनिधि मएडल को विश्वास 
दिलाया है कि भारत के नवीन उत्थान में सहयोग देने के लिये वे 
तैयार और इच्छुक हैं। विधान-निर्माण में देशी राज्य किस ढंग से 
सहयोग प्रदान करेंगे, यह निश्चय ही सोच बिचार और बातचीत 
का विषय होगा । 

“तदनुसार प्रतिनिधि-मएडल की सिफारिश है कि नव विधान 
का आधारभूत स्वरूप इस प्रकार हो-- 
१-समस्त भारत का एक संघ होना चाहिये बिसमें ब्रिटिश भारत 

और देशी राज्य हैंगे और यह निम्न विषयों का संचालन 

करेशा--परराष्ट्र विघय, रक्षा व्यवस्था, यातायात, और उसे 
उपयु क्त विषयों के लिये घन प्राप्ति करने के आवश्यक श्रथि कार 
प्राप्त होने चाहिये " 

२--सघबद्ध भारत में एक शासन परिषद और एक व्यवध्यापक 
मण्डल हो, जिनकी रचना जिटिश भारतीय और देशी राज्यों 
के प्रतिनिधियों को लेकर की जाय । जिस किसी प्रश्न को लेकर 
व्यवस्थापक मण्डल में कोई बड़ी साम्प्रदायिक समस्या उठ खड़ी 


६ ४ ) 


हो, उसके निर्णय के लिए! उपस्थित प्रतिनिधियों का बहुमत और 
दोनों प्रमुख सम्प्रदायों में से प्रत्येक का मतदान और साथ दी 
उपस्थित और मत देने वाल्ले समस्त सदस्थों के बहुमत 
प्रयोजनीय हैं | 
३--संघ के विषयों को छोड़कर अ्रन्य समस्त विपय और समस्त अब- 
शिष्ट अधिकार प्रान्तों को प्राप्त होना चाहिये। 
४--सघ को दिये गये विषयों और अधिकारों को छोड़कर, देशी राज्यों 
के पास शेष सारे विषय और अधिकार “होंगे । 
पू--प्रान्तों को शासन परिषदों और व्यवस्थापक मण्डलों के साथ-साथ 
गुट बनाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिये और प्रत्येक गुट को उन 
प्रांतीय विषयों का निर्णय करना चाहिये, जिनपर सामान्य रूप 
से विचार करना हो । 
६--संघ तथा गुटों के विधान में एक यह शर्त रखी जाय कि कोई 
भी प्रान्त अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से प्रथम दस वर्षों" 
के बाद तथा बाद में प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात्‌ इस विधान की 
व्यवस्था पर पुनविचार तथा परिवर्तन कराने का अधिकारी होगा | 
“प्रतिनिधि-मण्डल का कहना है कि उपयुक्त आधार पर बनने 
वाले नये विधान के विस्तार में जाने की उनकी मनन्‍्शा नहीं है। ऊपर 
बताई हुईं सिफारिश करना उन्होंने इसलिये आवश्यक समझा कि 
इस बातचोत के दौरान में उन्हें यह स्पष्ट होगया था कि वे जब तक 
धेसा नहीं करेंगे विधान-निर्माण कार्य में भारत के दो प्रमुख सम्परदायों 
के सहयोग की श्राशा नहीं हो सकती | 
“वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर चुनाव अत्यधिक सन्तोषप्रद 
होते परन्तु इसमें बहुत ही देर लगती | वयस्क मताधिकार का सब्च से 
- अच्छा विकल्प हाल में चुनी गई प्रान्तीय अ्रसेम्बलियों को निर्वाचन 
का आधार बनना है। यह ठीक है कि ये व्यवस्थापक सभाएँ विभिन्न 
प्रान्तों की जनसंख्या अथवा उनके विविध अ्रगों को समुचित रूप से 
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प्रतिनिधित्व नहीं करतीं | इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रतिनिधि 
मण्डल ने निश्चय किया है कि सर्वोचित तथा सर्वाधिक व्यवहायें 
योजना यह होगी--- 

क--मोटे तौर पर प्रत्येक प्रान्व को जनसख्या के औधार पर १० 
लाख पीछे एक सोठ के अनुपात से सो दी जायें । 

ख--प्रान्त के मुख्य सम्प्रदायों में इन निश्चित सीटों का बथ्चारा 
उनकी जन संख्या के अनुरूप हो । 

ग--इस बात की व्यवस्था हो कि प्रान्तों में प्रत्येक सम्प्रदाय के 
प्रतिनिधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रान्तीय एसेम्बली के 
उसी सम्प्रदाय के संदस्यों दरा चुने जायें । 

इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये वे केवल तीन प्रधान सम्प्रदा्यो-- 
साधारण, मुसलिम तथा सिखो को ही स्त्रीकार करते हैं। छोटी छोटी 
अल्पसंख्यक जातियोँ साधारण सम्प्रदाय के साथ मत देगी। किन्तु 
विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार न होने से चू कि उनका प्रतिनिधित्व 
प्रायः नहीं के बराबर होगा, अतः विधान निर्मात्री परिषद को अल्प 
संख्यकों के विशेष हितों के सम्बन्ध में राय देने के लिये एक पराम्श 
समिति स्थापित करने की विशेष व्याख्या की गई है।” 

“इस प्रकार चुने गये प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों के प्रतिनिधि 
भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ, यथासंभव शोघ्र नथी दिल्‍लो 
में एक संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित होंगे | श्रध्यक्ष के चुनाव तथा 
अन्य कार्य के लिये आरंभिक बैठक हो जाने के बाद, उपयुक्त प्रति- 
निधि नीचे लिखे अनुसार तीन भागों में विभक्त हो जायेगे | 

भाग “ए”.. मद्रास, बम्बई, सयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त 
तथा उड़ीसा | 

भाग “बी”--पजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिंध | 

भाग “सी”-.बगाल और आसाम । 


( ६ ) 


विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ के ये तीनो भाग, अपने अपने गुट प्रान्तों 
के ग्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे और इन प्रश्नों का भी निर्णय 
करेगे कि कया “गुट” के लिए भी कोई विधान रहेगा ओर यदि रहेगा 
तो कौन-कौन से प्रान्तीय विषय उसके अन्तगंत्‌ रखे जायेगे | नया संघ 
विधान लागू हो जाने पर, प्रान्तों को अपने नये व्यवस्थापक मश्डल्ल 
के निर्णय से, गुटों से पृथक हो जाने की स्वतत्रता रहेगी। गुटों का 
विधान निश्चित हो जाने के बाद विधान-ल्ि्मात्री परिषद्‌ के तीनों 
भाग, संघ का विधान निर्माण करने के लिए, भारतीय राज्य प्रतिनिधियों 
के साथ फिर सयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित होंगे |? 

संघीय विधान-निर्मात्री परिषद में किसी भी ऐसे प्रस्ताव के लिए 
जो उन सिफारिशों से विभिन्न हो, जो प्रतिनिधि मण्डल ने विधान 
के आधारभूत स्वरूप के सम्बन्ध में की है और किसी ऐसे प्रस्ताव के 
लिए जिसमे कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठाया गया हो-दोनों ही 
प्रमुख सम्प्रदायों के उपस्थित प्रतिनिधियों के' पुथक बहुमत की तथा 
सम्मिलित रूप से सब प्रतिनिधियों के बहुमत की आवश्यकता होगी | 

_वायसराय तुरन्त ही प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों से अपने-अपने 
प्रतिनिधि निर्वाचित करने का आवेदन करेगे |” 

इसलिए इमारा भ्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय धारा सभा निम्न- 
लिखित सख्या में प्रतिनिधि चुनेगी और घारा सभा का प्रत्येक भाग. 
साधारण, मुस्लिम तथा सिख---श्रानु पातिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर अपना अपना प्रतिनिधि अलग चुनेगा | 


गु “२ (६ ए्‌ नह । 
प्रान्‍्त साधारण मुस्लिम जीड 
मद्रास ४५ ४ ४६ 
बम्बई १६ र्‌ २१ 
युक्तप्रान्त ४७ दर धूप 
ब्रिहार ३१ प्‌ ३६ 
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नोट-- चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के 
लिये कोष्टक “ए” में निम्नलिखित व्यक्ति भी शामिल किये जायेगे -- 

१--केन्द्रिय एसेम्बली में दिल्‍ली तथा अजमेर--मेरवाड़ा का 
प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्थ | 

२--ऊकुर्ग धारा समा द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि | 


कोष्टक “बी” में ब्रिटिश बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि और 
बढ़ाया जायेगा |” 


( ६ ) 


[२ |] 
ब्रिटिश मंजिमिशन ओर वायसराय द्वारा नरेन्द्र 
मण्डल के चांसलर को दिया गया,२२ मई 


१६४६ का स्मरणपत्र-- धे/088 ४७ए७ 

“पत्रटिश प्रधान मंत्री ने लोक सभा में हाल हो में ज्ञो वक्तव्य दिया' 
था उसके पहिल्ते राजाओं को यह झ्राश्वासन दिया गया था कि सम्राट 
का ऐसा कोई इरादा नही है कि राजाश्रों के सम्राट के साथ के सम्बन्धों 
आर संधियों एवं इकरारनामों द्वारा प्राप्त उनके अधिकारों मे उनकी 
सहमति के बिना कोई परिवर्तन किया जाय | इस समय यह मी कह्दा 
गया थां कि सधि चर्चा के फलस्वरूप जो परिवर्तन श्रावश्यक होंगे 
उनसे राजा लोग अकारण असहमत न होगे। नरेन्द्र मण्लल ने इसके 
बाद इसको पुष्ठ किया कि देशी राज्य, भारत को पूर्ण दर्जा मिले-- 
देश की इस आम इच्छा में शामिल हैं | ब्रिटिश सरकार ने अब घोषित 
किया है कि ब्रिटिशभारत की अ्रव आगे आनेवाली सरकार अथवा 
सरकारें पूर्ण स्वाधीनता चाहे तो उनके मार्गझें कोई रुकावट नहीं 
डाली जायेगी | इन घोषणाओं का नतीजा यह है कि भारत के भविष्य 
के बारे में दिलचस्पी रखने वाले सभी पक्ष भारत को ब्रिटिशराष्ट्र समूह 
के अ्रन्त्गत अथवा उसके बाहर स्वतंत्रता का पद प्रास हुआ देखना 
चाहते हैं| मंत्रि.मिशन उन कठिनाइयों को दूर करने में मदद देने 
आया है, जो भारत की इस इच्छा के पूरी होने के मार्ग मे खड़ी हैं ।” 

“अन्तःकालीन समय मे, जो नये विधान पर अमल होने के पहित्ते 
जिसके आधीन ब्रिटिश भारत स्वतंत्र अथवा पूर्ण स्वशासित होगा, 
ब्रिटेन की सा भौमतत्ता जारी रहेगी । किन्तु ब्रिटिश सरकार किसी भी 
हालत में उस सार्वभौम सत्ता को भारतौय सरकार को न सौंपेगी और 
न सौंप ह्वी सकती है ।” 


५ ९१० ) 


“इस बीच में भारतीय रियासते हिन्दुस्तान के लिये एक नवीन 
वैधानिक ढाचा निर्माण करने मे एक महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकती 
है और "भारतीय रियासतों ने सम्राट की मरकार को सूचित भी किया 
है कि वे अपने एवं समस्त भारत के हितो को दृष्टि में रखते हुए 
इस ढांचे के निर्माण मे और उसके पूर्ण हो जाने के बाद उसमें उचित 
स्थान प्राप्त करने में अपना पूरा माग अदा करना चाइती हैं। इस 
कार्य को आसान बनाने के लिये वे अपनी शासन व्यवस्था बहुत ऊँचे 
दर्ज की बनाकर निस्सदेह अपनी स्थिति को मजबूत करेगी । जहाँ किसी 
वर्तमान रियासत के साधन इतने छोटे हैं कि उस दर्ज तक उसे नही 
पहुँचाया जा सकता तो वे निस्संदेह शासन व्यवस्था की दृष्टि से आपस 
में या बड़ी रियासतों से मिल जाने की ऐसी उचित व्यवस्था कर लेगी 
कि जिससे प्रस्तावित ढाचे में समा सके। रियासतों की स्थिति और भी 
मजबूत हो जायेगी, यदि उनकी सरकारे जिन्होंने कि असे में अपने- 
अपने राज्यों म॑ प्रतिनिधियों की सस्थाश्रों के द्वारा अपने से लोकमत 

'की निकट सम्पर्कता स्थापित करले ।” 

“सक्रमणकाल में रियासतों के लिये यह आवश्यक होगा कि ऐसे 
मामलों सम्बन्धी महव्री तौरतरीकों के बारे में जिनका सभी से 
'एकसा सम्बन्ध हो, खासकर आर्थिक और राजस्व सम्बन्धी 
क्षेत्र में, त्रेशिश भारत से समझौता करें । रियासतें भारत के 
नये वैधानिक ढ़ाचे में शामिल होना चाहें या नहीं, इस तरह 
का समझौता आवश्यक होगा और इस विचार विनियम में 
काफी समय लगेगा | और चूंकि नया विधान लागू होने तक 
सभवत्‌: ऐसी कुछ वार्ताएँ अपूर्ण रहेंगी, शासन सम्बन्धी कठिनाइयों 
को बचाने के लिए रियासतों और उन लोगों के बीच कुछ समझौता 
हो जाना आवश्यक है जिनको बाद को बनने वाली सरकार या सरकारों 
का नियत्रश करने की संभावना है और जब्न तक नयी व्यवस्था पूरीन 
हो तक तक सम्मिलित मामलों सम्बन्धी प्रस्तुत व्यवत्था कायम रहनी 


( ६६१ ) 


चाहिये | इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार और सप्नाट के प्रतिनिधि से 
जो मदद चाही जायेगी वे करेंगे |” 

“जन्न ब्रििश भारत की स्वशासित अथवा स्वतत्र सरकार या 
सरकारों की व्यवस्था होगी तो ब्रिथिश सरकार का इन सरकारों 
पर इतना प्रभाव नहीं होगा कि ये सा्वभौम सत्ता के कर्तंब्यों 
को निच्ाह सके। इसके साथ वे यह भी नही कह सकते कि इस 
कार्य के लिये भारत में ब्रिटिश सेना रहेगी । अतः देशी रियासतों को 
इच्छा के अनुसार ब्रिटिश सरकार सार्वभौम* सत्ता के अधिकारों को 
छोड़ देगी | इसका अरथे यह होगा कि ब्रिटिश राज्य के सम्पर्क में आने 
से जो अधिकार रियासतों को मिल्ले उनका अन्त हो जायेगा और जो 
अधिकार रियासतों ने ब्रिटिश सरकार को दिये थे उनको वापस मिल 
जायेगे | ब्रिटिश राज्य व ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के बीच 
जो पारस्परिक राजनीतिक व्यवस्था रही है, वह समाप्त हो जायेगी। 
इस अभाव की पूर्ति के लिए देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत की 
भावी सरकार या सरकारों से समभोता करके संघ में प्रवेश करना 
होगा और यदि वह नहीं हो सकेगा तो उनके साथ राजनीतिक सम्पर्क 
पैदा करने होंगे | 
३ | 
मंत्रि मंडल मिशुन ओर वायसराय का 


२५ महठे का वक्तव्य--- 

“मंत्रिमरडल मिशन ने मुस्लिमलीग-अ्रध्यक्ष के ९०२ मई के 
बक्तव्य और काग्रेस कार्य-समिति के २४ मई के प्रस्ताव पर ध्यान से 
विचार किया है। 

“प्थिति यह है कि चूंकि भारतीय नेता एक लम्बे विचार विनि- 
मय के बाद भी किसो आपसी समभोौते पर नहीं पहुँच सके थे, इसलिये 


अ्ाशाओ 


( १२ ) 


मिशन ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के दृष्टिकोशों का ध्यान रखते 
हुए एक उपयुक्त इल के लिये अपनी सिफारिश पेश कर दी है | मिशन 
की योजना एक सम्पूर्ण वस्तु के रूप में है और यह उसी हालत में 
सफल हो सकती है जन्र इसे स्वीकार करके इस पर सहयोग की भावना 
से अमल किया ज्ञाय ।” 

“४“प्रिशन लीगी अ्रध्यक्ष के वक्तव्य व काग्रेस के प्रस्ताव द्वारा 
उठाये गये कुछ मुद्दों का संज्षेप में स्पष्टी करण भी करना चाहता है।” 

“विधान-निर्मान्री फरिषद के अधिकारों व कार्यों के मत्रि-मण्डल- 
मिशन की घोषणा में स्पष्ट किया जा चुका है और यह भी बतला दिया 
गया है कि परिषद्‌ किस कार्ये-प्रणाली पर चलेगी। एक बिधान- 
निर्मात्री-परिषद का निर्माण होने और प्रस्तुत आधार पर उसके काम 
शुरू कर देने के बाद उसकी इच्छा में दखल देने या उसके निर्णंयों पर 
आपत्ति करने का कोई इरादा नहीं है। जब विधान-निर्मात्री-परिषद 
अपना कार्य, समाम कर चुकेगी, तत्र सम्राट की सरकार पार्लियामेन्ट के 
लिये एक ऐसी कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी जो भारतीय प्रजा 
को पूर्ण सत्ता सौंपने के निमित्त आवश्यक समझी जायेगी, लेकिन 
उसमें दो शर्ते शामिल होंगी । एक तो अल्पसंख्यक जातियो की रक्षा 
के लिये उपयुक्त प्रबन्ध और दूसरी सत्ता हस्तान्तरित करने के बाद 
उत्पन्न होने वाले मामलों के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार के साथ एक 
सन्धि करने की इच्छा। मत्रि-मण्डल-मिशन के खयाल में ये दोनों 
मामले विवादास्पद नहीं हैं ।” 

“यह चुनाव प्रणाली का परिणाम है कि विधान-निर्मात्नी परिषद 
, के लिये कुछ यूरोपीय भी चुने जा सकते हैं। इस प्रकार मिले अधि- 
कार का वे उपयोग करेंगे या नही, यह उन्हें स्वयं निश्चय करना है ।” 

“बलूचिस्तान का प्रतिनिवि्याही जिरगा व क्वेदा म्यूनिश्तिपल्टी के 
गैर सरकारी सदत्यों की एक सयुक्त बैठक में चुना जायेगा |” 

“कु में समृची व्यवस्थापिका कौंसिल को मत देने का श्रधिकार 


६ ३ -) 


होगा किन्तु सरकारी सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की हिंदायद्‌ कर 
दी जायेगी ।” 

“कांग्रेसी प्रस्ताव में वक्तव्य के १४ बे पेरे में जो यह अर्थ, लगाये 
गये हैं कि “पआरान्‍्तों की यह अपनी पसन्द होगी कि वे उस विभाग में 
शामिल हों या न हों जिसमें उन्हें रखा गया है”-- मत्रि-मए्डल-मिशन 
के इरादों से मेल नहीं खाते अर्थात्‌ ये अर्थ ठीक नहीं हैं । प्रान्तों की 
गुटबन्दी करने के कारण सुविदित हैं और यह योजना का एक आव- 
श्यक अंग है | इसमें याद कोई संशोधन हो सकता है, तो वह प्रमुख 
दलों में आपसी समझता होने से ही हो सकता है। विधान-निर्मात्री- 
परिषद का कार्य समाप्त होने के वाद गुटों से अलग होने का अधिकार 
स्वयं लोगों द्वारा ही कार्यान्वित किया जायेगा क्‍योंकि नये प्रान्तीय विधान 
के आधीन प्रथम चुनाव में गुट से अलग होने का यह प्रश्न एक बड़ा 
मुद्दा बन जायेगा और नवीन मताधिकार के मातइत लोग एक रुच्चे 
प्रजातन्त्री निश्चय में भाग ले सकेगे |” 

“यह प्रश्न कि विधान-निर्मात्री-परिषद के लिये रियासती प्रति- 
निधियों की नियुक्ति कैसे की जाय, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर 
रियासतों के साथ विचार करनाचाहिये | इसका फैछला करना मिशन 
का काम नहीं है ।” 

“पिशन ने यह बात मान ली है कि अ्रन्तःकालीन सरकार का 
आधार नया होगा | वह आधार यह है कि सब विभाग, बिनमें युद्ध 
मन्‍्त्री का विभाग भी सम्मिलित होगा, भारतीयों के हाथ में रहेगे 
और नई सरकार के सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों से परामश्श करके 
चुने जायेंगे | भारत सरकार के निर्माण में ये परिवर्तेन अत्यधिक महत्व 
पूर्ण परिवर्तन हैं और स्वतंत्रता की ओर एक लम्बा कदम दहै। सम्राट 
की सरकार इन परिवर्तनों के प्रभाव को स्वीकार करेगी, उनका भारी 
महत्व समझेगी और भारत के रोबपर्स के शासन में भारत सरकार को 
अधिक से अ्रधिक संभव स्वतंत्रता प्रदान करेगी ।*' 


( १४७ ) 


“धवू कि कांग्रेस के प्रस्ताव में यह मान लिया गया है कि अवान्त्र 
काल में वर्तमान शासन-विधान जारी रहे, इसलिये अन्तःकालीन 
सरकार, कानूनीतौर से केन्द्रीय धारा सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं 
बनायी जा सकती | हों, यदि सरकार के सदस्य घारा सभा द्वारा कोई 
महत्वपूर्ण कानून स्वीकार कराने में असफल रहे या उनके विरुद्ध 
कोई अविश्वास का प्रस्ताव पास छर दिया जाय तो उन्हें व्यक्तिगत 
या सामान्य रूप से इस्तीफा देने से कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी ।”? 

“निस्सं देह नया विधान बनने पर 'स्वतंत्र भारत की इच्छा के 
विरुद्ध मारत में श्रटिश फौजे रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 
अवान्तर काल में, जो आशा है छोटा ही होगा, वर्तमान विधान के 
मातहत ब्रिटिश सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह भारत की सुरक्षा 
कायम रखे और इसलिये ब्रिटिश फौजों का रहना जरूरी है|” 





[ ४ ] 
ब्रिटिश सरकोर का ६ दिसम्बर १६४६ को 
घोषग्ा 


“सम्राट की सरकार ने पडित जवाहर लाल नेहरु, श्री मुहम्मद 
अली जिन्ना, श्री लियाकत अली खा व सरदार बलदेवसिंह के साथ 
जो बातचीत शुरू की थी, वह कल शाम को समाप्त होगई, क्योंकि 
पंडित नेहरु व सरदार बलदेवरसिंह श्राज मारत लौट रहे हैं| बातचीत 
का विषय विधान-निर्मात्री परिषद में समस्त दलों को शामिल कर॑ना 
व उनका सहयोग, प्राप्त करना भा। झभी यह आशा नहीं की ना 
सकती कि कोई अन्तिम समऔता होगया हे, क्योंकि किसी भी अन्तिम 
निर्शय से पहिले भारतीय प्रतिनिधियों को अपने सहयोगियों से परामर्श 
करना होगा | मुख्य कठिनाई, मन्त्रि-मंडल मिशन की १६ मई की 


( ५१४ » 


घोषणा के पैरा नं० १६ ( ५,) व, ८ ) की जो विभागो की बैठकों से 
सम्बन्ध रखता है, परिभाषा पर उत्पन्न हुईं। यह पैरा इस प्रकार है--- 

“१६--( ५४ ) ये विभाग उन प्रान्तों के, जो इनमें शामिल होंगे, 
प्रान्तौय विधानों का नि्ंय करेगे और इस बात का भी निर्णय करेंगे 
कि आया इन प्रान्तों के लिये कोई गुट-विधान कायम किया बाय और 
यदि ऐसा हो तो वह गुट किन प्रान्तीय विषयों से सम्बन्ध रखेगा | 
प्रान्ती को उपधारा (८) के अनुसार गुटबन्दी से अलग होने का 
अधिकार होना चाहिये |? « 

उपधारा--( ८ ) इस प्रकार है-- 

“नये विधान के सम्बन्ध में समझौता होने के बाद तुरन्त, प्रत्येक 
प्रान्त को यह अधिकार होगा कि वह उस गुठ से, जिसमें उसे रखा 
गया है यदि चाददेगा तो निकल सकेगा। गशुट्बन्दी से निकलने का 
ऐसा निश्चय नई विधान-परिषरद्‌ के आधीन किये गये प्रथम आम 
चुनावों के बाद उस प्रान्त की धारा-समा द्वारा किया जायेगा |” 

“मन्त्रि मरडल मिशन की आरंभ से ही यह राय रही है कि कोई 
विपरीत समभौता न होने की सूरत में विभागेा के निश्चय उन विभागों 
के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा ही किये जाने चाहिये और यह राय 
मुस्लिम लीग द्वारा मन्‍्जूर की गई है, किन्तु कांग्रे स ने एक भिन्न दृष्ठि- 
कोश पेश किया दै | उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मत्रि- 
मिशन के वक्तव्य के असली अर्थ यह है कि प्रान्तों की गुट्बन्दी व 
अपने विधान बनाने के बारे में निश्चय करने का पूरा अधिकार 
उस प्रान्त को ही है | 

“सम्नाट की सरकार ने न्याय सम्बन्धी विमर्ष किया है जिसके 
द्वारा यह पुष्टि होती हे कि १६ मई के वक्तव्य का वही अर्थ हे जैसा 
कि मंत्रि-मण्डल मिशन ने व्यक्त किया था। वक्तव्य के इस अंश को 
जैसी कि उसकी व्याख्या की गई, १६ मई की बोजना का आवशंयक 
भाग समझा जाना चाहिये जिससे कि भारतीय जनता द्वारा विधान 
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'निर्मास किया जा सके तथा जिसे सम्राट की सरकार पार्लियमैन्ट के 
सम्मुख प्रस्तुत करेगी अतः विधान-परिषद में शामिल होने वाल्ते 
सभी दलों-द्वारा यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है |” 

“यह स्पष्ट है कि १६ मई के वक्तव्य के व्याख्या सम्बन्धी अन्य 
प्रश्न भी उठे | सम्राट को सरकार फो यह आशा है कि यदि मुस्लिम 
लीग कोसिल विधान-परिषद में शामिल होने को रजामन्द हो जाय तो 
वह काग्रे स की भांति इस बात से भो वहमत होगी कि व्याख्या संबंधी 
प्रश्नों का निर्णुय फीडरल कोर्ट द्वारा दिया जायेगा तथा वे उसे स्वीकार 
करेंगे जिससे कि विधान-परिषद्‌ तथा विभागों की कार्रवाई मिशन 
योजना के अनुसार हो सके ।”” 

“मौजूदा गति अवरोध के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार कागरेस 
से प्रार्थना करती है वि वह मिशन के विचारों को स्वीकार करे जिससे 
कि मुस्लिम लीग अपने रवैये पर पुनः विचार कर सके | यदि मिशन 
की व्याख्या के बावजूद विधान-परिषद इस आधार भूत बात पर 
फेडरल कोर्ट का निर्णय लेना चाहे तो इसके लिए उसे शीघ्र कार्रवाई 
करना चाहिये। फिर यह अधिक ठीक रहेगा कि विधान परिषद के 
विभागों की बैठके तत्र तक के लिए स्थगित रहें जब तक कि फेडरल 
कोर्ट का नि य नही हो जाता ।?? 

“बिधान-परिषद की कारवाई के सम्बन्ध में जब तक आपसी 
समभौता न हो जाय ततब्र तक उसकी सफलता की अधिक संभावना 
नहीं | यदि ऐसी विधान-परिषद्‌ द्वारा, जिसमें भारतीय जंन संख्या के 
एक बड़े दल का प्रतिनिधित्व नही हुआ हो, कोई विधान तैयार किया 
गया तो सम्राट की सरकार जैसा कि कांग्रेस का भी विचार है, ऐसे 
विधान को देश की उन पार्टियों पर थोपने का प्रयास नहीं करेगी जो 


उससे सहमत नहीं होंगी ।”” 
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( १७ ) 
[४५ |] 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० एटली की*२० 
फरवरी सन्‌ १६४७ की घोषणा - 


“ब्रिटेन की सरकार की नीति दीर्घकाल से हिन्दुस्तान में स्वराज्य 
की स्थापना के लिए कार्य करने की रही है। इसका अनुगमन करते 
हुए हिन्दुस्तानियों को अधिकाधिक उत्तरदायित्व दिया गया है। और 
आज हिन्दुस्तान का मुल्की शासन और हिन्दुस्तानी सशख््र सेना बहुत 
बड़ी सीमा तक हिन्दुस्तानी नागरिकों और अफसरों पर निर्भर है । 
वैधानिक क्षेत्र मे १६१६ ई० और १६३४ ई० के पालियामेंट के विधान 
कानूनों में बहुत कुछ राजनीतिक सत्ता हिन्दुस्तानियों को सौपी गई है । 
सन्‌ १६४० में सयुक्त सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार किया था कि 
हिन्दुस्तानी स्वय पूर्ण स्वतंत्र हिन्दुस्तान का विधान बना ले। 
सन्‌ (६४२ में उसने इसके लिए लड़ाई समाप्त होते ही विधान 
निर्माण के लिए हिन्दुस्तानियों को विधान-परिषद बनाने के लिये 
निमन्त्रित किया ।” 

“ब्रिटिश परकार इस नीति को ठीक और अनुकूल मानती है। 
पद अहर के बाद से उसने इस नीति को कार्बान्वित करने का पूरा 
प्रयत्न किया है । गत १५ मार्च को प्रधान मंत्री एटली ने एक घोषणा 
में यह साफ-साफ कहा कि अपने देशा के भावी दर्ज और विघान का 
निर्माण करना हिन्दुस्‍्तान के लोगों का ही काम है और अब अंग्रेजों 
के हाथों से सत्ता हिन्दुस्तानी हाथों में देने का समय आ गया है ।” 

“व वर्ष हिन्दुस्तान में जो ब्रिटिश मंत्रिदल भेजा था, उसने 
हिन्दुस्तानियों को विधान-निर्माण में मदद देने के शिये उनके नेताओं 
से तीन मास तक बातचीत की जिससे सत्ता निर्विन्न और तेजी से सौंपी 
जा सके । जब यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश मन्त्रि दल के प्रयत्न के 
बिना समभौता नहीं दोता है तब उन्होंने अपनी तजवीजें पेश कीं। ये 


( रैंझ ) 


तजबीजें मई १६४६ ई० में प्रकट की गईं। उनमें कद्दा गया था कि 
हिन्दुस्तान का विधान दिये गये तरीके से एक विधान-परिषद बनायेगी 
जिसमें हिंदुस्तान और रियासतों कीं सन्न॒ जातियों और हितों के लोग 
सम्मिलित होंगे ।” 

“मंत्रिदल के लौट आने पर हिन्दुस्तानियों में प्रमुख जातियों के 
प्रतिनिधियों की एक अन्तःकालीन सरकार बना ली। प्रान्तों में धारा 
सभा के प्रति उत्तरदायी सरकारें पदस्थ हैं ।” 

“सम्नाट की सरकार ब्रिटिश मंत्रिदल की योजना के अनुसार सब्र 
दलों की स्वीकृति से बनाये गये विधान के आधार पर स्थापित 
सरकार को उत्तरदायित्व सोपेगी । लेकिन ऐसा विधान बनाने की और 
ऐसी सत्ता स्थापित होने की कोई आशा! नही है। वर्तमान अ्रनिश्चित 
स्थिति खतरों से भरी हुई है | और उसे अ्रनिश्चत समय तक कायम 
नहीं रखा जा सकता, सम्राट की सरकार यह साफ कर देना चाहती है 
कि उसका इरादा उत्तरदायी हिन्दुस्‍्तानियों को अधिक से अधिक जून 
१६४८ ई० तक सत्ता सोप देने के लिए कारंबाई करने का है |” 

८“ इस विशाल उप-महाद्वीप में जिसमें ४० करोड़ आदमी रहते हैं 
ब्रिटिश साम्राज्य के अग के रूप मे पिछुती शताब्दि में शाति रही है । 
यदि देश का आर्थिक विकास करना है और रहन-सहन ऊँचा करना 
है' तो यहाँ शान्ति और सुरक्षा की अ्रत्र और भी अधिक जरूरत है |” 

“हम्नाट की सरकार श्रपना उत्तरदायित्व ऐसो सरकार को देना 
चाहती हे जिसका आधार लोगों का निश्चित समथेन हो श्रौर जो 
न्याय एवं योग्यता के साथ हिन्दुस्तान में शाति रख सके और शासन कर 
'सके | झसीलियेःसब दलों को अपने मतभेद भुलाकर अगले साल आने 
'वाले! इस दायित्वौको अथने ऊपर लेने के लिये तैयार द्दोना चाहिये |”” 

#प्रद्दीनों के कठिन उच्योग के ऋद ब्रि'ट्श-मत्रिदल ने विधान- 
निर्माण की विध्ि- केः रे में,कलों में बहुत' कुछ समझौता कराया था । 
'यह मई, के वक्तव्य में दिया गया है | इसके अनुतार सम्रबंट को सरकार 


( ९६ ) 


ने पूर्ण प्रतिनेधिक विधान-परिषद के:छपरा वक्तव्य. को तजवीजों,के 
के अनुसार बनाये गये विधान को पालियामैन्थ मे प्रेश करुना मंजूर 
'किया था । 

“ज्ञेकिन यदि ऐसा हो कि पूर्ण प्रतिनिधिक परिषद औरा ७ में 
दी गई झवबधि तक ऐसा विधान न बना सकेगी तो जिटिश सरकार यह 
सोचेगी कि ब्रिटिश भारत में निश्चित तारीख, पर किसको अधिकार 
सौंपा जाय | ब्रिटिश भारत भें एक तरह की केन्द्रीय सरकार को सत्ता दी 
'जाय या कुछ क्षेत्रों मे बतेमान प्रान्तीय सरकारों को या किसी दूसरे 
तरीके से जो अधिकतम उचित और लोक-हितकारी मालूम पड़े, सत्ता 
सोंपी जाय ।” 

“यद्यपि सत्ता जून १६९४८ से पहिले हृस्तान्तरित नहीं की जा 
सकेगी, लेकिन तैयारी की कार्यवाही पहित्ते से ही हाथ में लेनी .होगी। 
मुल्की शासन की उत्कृष्टता कायम रखना जरूरी है और देश की रक्षा 
का पूरा इन्तजाम होना चाहिये | लेकिन सत्ता को हस्तान्तरित करने के 
साथ-साथ १९३४ के विधान की सब्न धाराओश्रों का पालन कठिन होगा । 
सत्ता को अतिन्मरूप से हस्तान्तरित करने लिये कानून बनाना पड़ेगा | ” 

“रियासतों के बारे में ब्रिटिश सरकार ग्रपना अधिकार और सार्व- 
भौमता के कर्तव्य ब्रिटिश भारत की किसी सरकार को सौंपना नहीं 
चाहती | सार्बभौम अधिकार को सत्ता इस्तान्तरित करने से पूर्व समासत 

करने का इरादा नही है। इस बीच में ब्रिटिश सरकार से रियासतों के 
सम्बन्ध समझौते से स्थिर किये जायेंगे । सम्राट की सरकार जिन्हे 
सौंपेगी उनसे अलग समक्ौत्ता करेगी। 

“सम्राट की सरकार का विश्वास है कि हिन्दुस्तान में-ब्रिटेन के 
जो व्यापारिक और औद्योगिक द्वित हैं, उनके लिये नयी. अ्वरूथाओं में 
अच्छा क्षेत्र है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक - सम्बन्ध पुराने और 
मित्रतापूर्ण हैं और वे दोनों के हिंत के लिये जारी रहेंगे ।” 

“लार्ड वैवेल की नियुक्ति युद्धकालीन थी। यह मालूम होता दे 


( २० ) 


'कि हिन्दुस्तान में नई और अन्तिम स्थिति के आरम्म का समय इस 
नियुक्ति. को समाप्त करने के लिये उपयुक्त समय है । उनके बाद लाडड' 
माउन्टबैटन वायसराय नियुक्त किये जाते हैं | यह पद-परिवर्तन मार्च 
में होगा.। लीड वैक्ल को सम्राट की सरकार ने अल की पदवी दी है ।” 


ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर भारतीय 
समस्या के लिये जो वेधानिक कदम उठाये 


उनकी तालिका 
१८फट से १६४७ तक 


१८४८८--महद्दारानी विक्टोरिया की घोषणा ॥ 

१८६१,६२--भारतीय कौसिल एक्ट | 

१६०६ -मिन्टो मारले सुधार | 

१६१७ ( २० अगस्त )--समान्टेग्यू द्वारा भारत के लिये उत्तर 
दायित्व पूर्ण विधान बनाने के उद्देश्य की घोषणा । 

१६१८ ( जुलाई ८ ) मान्टेग्यू चेम्तफोर्ड की रिपोर्ट । 

१६१६ ( २३ दिसम्बर ) स्राट द्वास गवर्नमैट ऑफ इंडिया 
एक्ट की घोषणा + 

+ १६२१ ( ६ फरवरी ) ड्यूक अरेंफ क्नाँद क्वारा केन्द्रीय 

एसेम्बली और नरेन्द्र मएडल की स्थापना । , 

१६२७--सायमन कमीशन की नियुक्ति.। 

१६२६---बटलर कमेटी ( देशी राज्यों सम्बन्धी ) की रिपोर्ट । 

१६२६--( अक्टोबरु » ओऔपनिवेषिक . स्वरशाज्य के सम्बन्धः में 
लार्डइबिन की घोषणा । 

१६३१---.गांधी इश्विन समभौता | 

१६३५ -( २ अगरत ) गबन॑मैन्ठ आँरफ इडिया एक्ट |, ' 


( रे ) 


१६३६--( ११ सितम्बर ) वायसराय द्वारा युद्ध काल के लिये 
संघ"को स्थगित करने की धोषणा। 

१६४०--(.१० जनवरी ) औपनिवेषिक स्व॒राज्य सम्बन्धी लार्ड 
लिनलियगो का भाषण । 

१६४१--(६ सितम्बर) चर्चिल द्वारा एटलान्टिक चाईश के भारत 
पर लागू न होने की घोषणा | 

१६४२--( ११ मार्च ) क्रिप्स मिशन की घोषणा | 

१६४४--( १४ जून ) वायसराय की शासन परिषद की भारतीय- 
करण योजना के सम्बन्ध में श्वेतपत्र । हु 
आम स १६ दिसम्बर ) पार्तियामेन्द्री प्रतिनिंक्िमसझल की 

| । 

१९४६--( १६ फरवरी ) मंत्रि-मणदल मिशन को पोषणा। 

१६४६--( २२ फरवरी ) मिशन के कार्यक्षेत्र का लाई पेषिक 
लारेन्स द्वारा स्पष्टीकरण | है 

१९४६--( १५ मार्च ) भारत की नीति पर ऐटली का वक्तन्ब । 

१९४६--( १६ मई ) मंत्रि-मणढंलू मिशन की घोषणा । 

१६४६--( २२ मई ) मंत्रि-मण्डल द्वारा नरेन्‍्द्र-मए्डल को 
सारण पत्र | 

१६४६---( २६ मई ) मंत्रि-मण्डल का १६ मई के घोषणा पत्र 


3 जग के | 
ऊर( ९ दिसम्बर ) ऐटली व मन्त्रि-मएडल व वायसराज़ 
ही घोषणा । हे 
१६४७--( २० फरवरी ) ऐटली को घोषणा । 


